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“शारत में अंग्रेजी राज” के यश्स्त्री लेखक, 
कमवीर श्रीयुत सुन्दः लाल जी 
मृत पुस्तक के सम्बंध में लिखते 


कांग्रेस वर्किग कमेटी के योग्य मेन्चर डाक्टर बी० पद्चामि 
सीतारामैया देश के बढ़े से बढ़े राजनेतिक नेताओं में से है । वह 
अथ शास्ष ओर राजनीति शाक्ष के भी पूरे परिडत हैं। उन्होंने 
अंग्रेजी में इन विपयों पर कई छोटी छोटी अच्छी किताधं 
लिखी हैं | उनकी ]76 #८०ाणां० 0णावा* ए वीं ण 
पृ॥० छि्ांशी शाएरा8 7/0. अभी हाल में प्रकाशित हुइ हैं | 
इसमें उन्होंने पिछले १५० चप के अन्द्र हिन्दुस्तान में अंग्रेजों 
की आर्थिक नीति का खाका खींचा हैं और चमक के महसल, 
कपड़े के व्यापार, ठई की चुंगी, ओटाबा का मशहूर सममोता, 
रेल, जहाज, कोयला, सिक्के, नोट, टकसाल, विदेशों के साथ 
हुंडियावन,; वट्ठा, डाक महसूल, वह्क, चेक, वीमा कन्पनियां, 
विजली, फौज वगेरा के वारे में अंग्रेजों की नीति जो शुरू से रही 


( २ ) 


है ओर जो अब तक है उसे साफ २ और तफसील के साथ २ 
बयान करते हुये यह दिखाया है कि किस तरह इन सब महकमों 
के इन्चिजाम में भारत के साथ खुला अन्याय किया जाता है 
झोर किस तरह इस देश से ज्यादा से ज्यादा धन लूटना ही 
अंग्रेज़ी राज्य का सच से वड़ा उद्देश्य है। इस आधथि क नीति 
का ही नतीजा है कि केवल एक कपड़े के ही बन्धे में जब कि 
सन्‌ १८०३ तक एक गज फपड़ा भी विलायत से भारत में न 
अआता था इस समय हमारा यह धंधा करीब करीब चौपट 
है, हमारे करोड़ों कारीगंर भूखों मरते हैं ओर हमारा वाजार 
विलायतवी कपड़ों से पटा पड़ा है। लेखक ने यह भी दिखाया 
है कि सन्‌ १९३५ में जे नया कानून पास हुआ है इसके अनु सार 
कहा जाता हैं कि शासन के भये अधिकार भारतवासियों को 
दिये गये हैं. उसमें भारत की इन आधिक वेड़ियों को ओर 
ज्यादा जारों के साथ कस दिया गया है । ओर आइन्दा के लिये - 
इसका पूरा इन्तजाम कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अपना 
व्यापार या अपने उद्योग धन्धे उससे ज्यादा पनपने न पाववें 
जितना कि अंग्रेज़ी कौम के लिये जरूरी है और भारत की यह 
भयंकर लूट वरावर जारी रहें। मेरी यह पक्की राय है और 
जबरदस्त ख्वाहिश है कि हर भारतवासी जो अंग्रेज़ी पढ़ सकता 
है इस पुस्तक को पढ़ ले । जो अंप्र जी नहीं जानते वद्द छिसी 
हिन्ठुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ सकें तो जरूर पढ़े । 


नेत्र निवेदन 


इस पुस्तक के विद्वान लेखक, अखिल भारतवर्षीय 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य, राजनीति और अधरशशास्त्र के 
घुरन्धर विद्वान, क्षांच्र प्रान्वीय कांग्रेस कमेटी के सभापति 
प्रसिद्ध देशभक्त डा० पढ्टाम्नि सीतारामैया ने अपनी दो 
पुरंतकों के अनुबाद का अधिकार अत्यन्द उदारता पृूवक 
हमें प्रदान करने की जो कृपा की है. उसके लिये हम किन शब्दों 
' में कृतज्ञता प्रकाश करें| हमें दुःख है कि इस पुस्तक का अनु- 
चाद हम बहुत सुन्दर रूप में पाठकों के सामने रख सकते में 
ससथे नहीं हुये हैं। जहां तहां कितनी ही अशुद्धियां दिखाई 
पड़ सकती हैं। फिर भी विषय के सहत्व और विद्वान लेखक 
द्वारा उसके पांडित्य पूर्ण विवेचन के कारण मुझे आशा है कि 
पाठकों को यह पुस्तक कुछ भाषा संवन्धी भूले रहने पर भी 
तनिक भी अदुचिकर व सालूम होगी। भाषा संवन्धी विवशतता 
के लिये पाठक गण हसें अवश्य हो क्षमा करेंगे। 
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है 00, 


शारत का आशिक शोषण 


महात्मा गान्धा का समाजवाद 
( लेखक डा० पद्चामि सीतारामेया ) 
आज संसार भर में फैली हुईं अशान्ति, युद्ध भावना 
ओर वेकारी का कारण यह है कि दुनियां में पश्चिमी 
सभ्यता का प्रचार है जे कल-कारखानों ओर फौजी 
ताकत की नींव पर खड़ी है। आज इस नींव के जोरों से 
ढेहते जाने के कारण पश्चिमी सभ्यता का दिवाला 
निकल रहा है। 
इसके विरुद्ध हमारी प्राचीन सभ्यता शान्ति, अहिंसा, 
सहयोग ओर स्वावलम्बन के आधार पर बनी हुई है इससे 
सम्पूर्ण संसार का कल्याण हो सकता है। म० गांधी ने 
इस ओर संसार का ध्यान दिलाया है। इस पुस्तक के 
विद्वान लेखक ने इन वातों प्र खूब गहराई से विचार 
किया है । पुस्तक पढ़ते ही पश्चिमी सभ्यता के स्ेनाश 
की ओर बढ़ते जाने का पूरा चित्र आंख के सामने खिंच 
[ता हैं। म० गांधी के सिद्धान्त रूप में इसका इलाज भी 
हमें दिखाई पढ़ जाता है । 
मिलने का पता+- 


मातृभाषा मन्दिर, दारागंज, प्रयांग | 


डर 


के 


भारत का आधथिक शोषण 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की आर्थिक नीति 


( एक विहंगम दृष्टि ) 

अंग्रजों का हिन्दुस्तान को जीतने का इतिहास, संसार के इतिहास 
का एक गूढ़ भाग है। इसका प्रारंभ कब से हुआ यह ठीक टौंक 
वत्तलाना संभव नहीं है | तित पर भी, हम उन चुस्त और चत॒र 
तरकीबों का पता लगा सके हैं, जिनके कारण धीरे-धीरे हिन्दुस्तान को 
अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। अंग्रेजी शासन शुरू होने दे 
पद्िले ही से उन्होंने इस प्राचीन भूमि को हस्तगव करने की युक्तियां 
ओर योजनाएं. निश्चित कर ली थीं |* 

अपने देश में खाने और पहिनने की चीजों की बहुत कर्मा दोने के 
कारण अंग्रेज, योरोप के फ्रच, पोठ गीज, ड्च और स्पेनिश आदि 
राष्ट्रों की तरह हिन्दुस्तान में नयों जमीन ओर जगह की खोज में आये; 
ओर एक दिन, जेसा कि उनका इरादा था, मालिक बन बैठे । वह 
दिन कौम सा था यह हम नहीं वतला सकते | लेकिन तीन सी वर्ष की 
कुछ घटनाओं की जांच करने से मोठ तौर पर एक सीमा निश्चित की 
जा सकती दे | यह सीमा वह है जब कि डच लोगों ने गोलमिरिच का 


न मी सील ते. लक कल व कल कह जी नव] अर जनम सन नरनपन्‍- नरमी न... के अरी-- हनी जीफकान-मकममभानन अतीत 





अजिजिज- ना व नवीनी जबरन विएा 





&8 पाठकों को यह विचार नवीन मालूम होगा, लेकिन भाई परना- 
ननन्‍्दजी की (पा ि8९860 86६९77760 80 4700०[१४0670९ 
नामक पुस्तक पढ़ने पर ऐसे हो विचार होना संसव है | 


[, | 

भाव ३ शि० से ८ शि० तक बढ़ाया और इस कारण महारानी 
एलिज़ावेथ ने ईस्ट इंडिया कपनी को मसालों का व्यापार करने के लिये 
हुक्म दिया । अंग्रेज मसालों की खोज में इधर-उघर घूमने लगे, और 
हिन्दुस्तान में मखालों की पैदावार देख कर अपने केंची, चाकू और 
कपड़े के बदले में मसाले ओर दूसरी चीज यहां से ले जाने लगे। 
इतिहास से यह ज्ञात दोता हे कि अंग्रेज जो कि यहां व्यापार करने आये 
ये, १७४७ के पलासी के लड़ाई के वाद उन्होंने इस देश पर शासन द 
करना भी शुरू कर दिया | फिर सी बरस बाद शासन की बागडोर ईस्ट 
इंडिया कंपनी से महांरानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। इसके 
बाद, बीस वर्ष के यानी १८७७ तक, जब महारानी विक्टीरिया ने ऐम्प्रेस 
आफ इन्डिया की उपाधि ली, हिन्दुस्तान के शासन का एंकीकरण करने 
में विताया गया जिसके कारण ब्रिटन की हिन्दुस्तान में राजनेतिक 
सत्ता ही स्थापित न हुई परंठु आर्थिक सत्ता भी दृढ़ हो गई | 

प्रत्येक देश में देखा जाता है कि राष्ट्रीय जीवन आशिक प्रश्नों में 
कंद्गित है। लीग औफ नेशन्स के सामने भी यही प्रश्न है कि टैरिफ 
ड्य टीज किस तरह से वांधी जाय कि किसी भी देश के अधिकारों और 
झुविधाओं के। कम न करने पर भी राष्ट्रों की आवश्यकताएं दूर हों सके | 
परंतु यह तो बीसवीं शताब्दी की बात हुईं। विशेष करके महायुद्ध के 
उपरांत उद्यम ओर व्यापार में तो इतनी प्रगति और इतना वित्तार 
हुआ कि आर्थिक प्रश्न ने यूरोप ओर उसके राजनैतिक प्रश्नों को जो 
कि अभी तक प्रमुख रहते ये अपने म॑ ही शामिल कर लिया। लेकिन 
इन बातों से दम वबात्या नहीं; पाग्चात्य देशों ने डेठ सो वर्षो' से बढ़ाये 


अर... आफ 


फारस्ताने नदारा 5 डक लोगों को नबी क पल 8 ।# ९  क। कि कि जम 
हुए कास्सानदारा ने कुछ लाॉगां का अनार इतनों बढ़ा दा हं कि इसके 


[ है ] 

कारण वड़े कठिन कठिन प्रश्न संसार के सामने उपस्थित हो गए हैं । 
इसलिये अंग्रेजों की हिंन्दुस्तान में आर्थिक नीति की जांच करते समय 
हमें चाहिये कि पाश्चात्य देशों के उदाहरणों से नसीहतें लेकर अपना 
राष्ट्रीय पूर्ण स्वराज्य का मार्ग इस प्रकार निश्चित करें जिसमें कि हमें 
कम से कम खतरे मिले | 

यद्यपि यह अक्षरश; रुत्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 
पिछले शताब्दी के मध्य में समात हुआ तिस पर भी यह भी अकादय 
है कि उसने अपनी जगह ब्रिटिश इम्थायर को दी। किस प्रकार सर- 
कारी कानून ओर इन्तजामात का खाका विलायती व्यापार को संरक्षण 
ओर मदद देता है यह इस वात से मालूम हो सकता है कि हिन्दुस्तान 
ऊपर से तो सरकारी नौकरों, मेजिस्ट्रेयों और जजों के हाथों में दिखाई 
देता है परंठु बास्तव में यहां की नीति पर बकरों, जहाजी कंपनियां 
रेलवे कंपनीज, और बहुत से अंग्रेज कारखानेदारों और व्यापारिय 
( आयाती और निर्याती ) का ही प्रमाव रहता ६ै। हम हिन्दुस्तानियों 
को, जो कि वर्णाश्रम घममे को मानते चले आये ह और उसके अनुसार 
जाति के हिस्से में पड़ा हुआ पेशा देखते ओर करते चले आये हैं, यह 
देख कर आश्चर्य हो सकता है कि शासन करने वाला अफसर व्यापार 
होता है , एक व्यापारी प्रीमियर होता हे ओर लाड चीफ अस्टिस एक 
च्यापारी कंपनी का मेनेजिंग डाइरेक्टर होता है | परं 
गौर ऐसा ही विलायत में होता हैं। लाड रीडिंग जो कि 3९. (/. 
( 928 (००7०8४।--बाद शाह के सलाहगार ), ओर घिलाबत 
सबसे बड़े जज (.0ते (छा रखेंप्रह॥०९ ता ग्राएौफपर्त ) 


अर 
कृ दलां 


गे चलादत 


थे, और वाद को हिन्दुस्तान के वाइसराय बनाये गये, 
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लौट कर गये तो दक्षिण अफ्रीका के खदानों की सिन्डिकेट के प्रेसिस्डेन्ट 
बनाये गये | जिनका वेतन १५००० पौंड सालाना था। उसी तरह 
लार्ड बकन हेड भी जो बादशाह के सलाहगार (77, 0, ) थे लाड 
चान्सलर हुए, फिर उसके याद भारत मंत्री ( 5€९"'छाध्रा'ए ० 
86806. 0०' गगत98 ) हुए और अंत में मृत्यु के थोड़े ही 
पहिले प॥6 (7680९/" २,07607 बाते 00प7#68 फप्र8॥ 
,00,, के १४००० पौन्ड वार्षिक पर मुखिया बनाये गये | हाउस आफ 
लाडंस के ४१२ मेंबरों में से लगभग प्रत्येक मेंबर हिन्दुस्तान से व्यापार 
करने वाली चार पांच कंपनियों के बोड आफ डिरेक्टर्स में रहता है। ये 
क्रपनिया सभी प्रकार की होती हैं- खेती, साहूकारी, शराब बनाना, 
बिल्डिंग बनाना, सिमेन्ट, केबल्स, नहर, केमिकल्स, रूई, कोयला, बन्द्र- 
गाह, विजली, इंजिनिअरिज्ञ, तमाशे, खाने की चीजें, होटल, गैस,बीमा, 
लोद्दा, जमीन, मोटर, अखबार, तेल, कागज, बागवानी ( चाय काफी - 

आदि ), सोने और हीरे की खाने, रेलवे, जहाज चलाना और बनाना, 
तार, टेलीफोन, कपड़ा, द्रामगाड़ी, ट्रस्टूस, गाड़ियां आदि आदि । 
उदाहरणार्थ ला इंचकेप, पी० एएड० ओ० नाम की जहाज चलाने वाली 
कंपनी के अ्मुख थे; और यह कंपनी, भारतीय किनारे के व्यापार में जो 
कि पूरा ८ करोड़ का है, ५ करोड़ का व्यापार अकेले ही ले जाती है | 
लाड गास्कन ( [,070 (30६०॥७ए७ ), जो कि मद्रास य्रांत के गवनर 
थे और वाइसराय के ऐवन पर उस शोहदे पर काम भी कर चुके हैं, 
हिन्दुस्तान में आने के पद्िले एक बीमा कंपनी के डाइरेक्टर ये | यही 
न कि द्ाउस आफ ला्डस्‌ का लगभग इर एक मेंबर एक या श्रधिक 
व्यापारी कंपनीयों का डाइरेक्टर है बल्कि हिन्दुस्तान की भी बहुत सी 


नह 
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कंपनियों के बोर्ड आफ डिरेक्टर्स में एक था अधिक हाउस आफ लाड्स 
के मेम्बर हैं। इस प्रकार कलकत्ता की जूट की मिलें, कानपुर की ऊन 
की मिलें, बंबई की कपड़े की मिले, जंगली पैदावार के प्रबंधक, रेलवे 
और जहाज की कंपनियां,--इन कंपनियों के डाइरेक्टर्स में राजनी तिशों 
से लेकर बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों का प्रभावशाली स्थान रहता है। अक्सर 
अखवारों में मजेदार ओर रोचक खबर प्रसिद्ध होती है जिन पर लोग 
ध्यान नहीं देते। हाल ही के मद्रास के गवनर सर जा स्टेनली, 
ला स्टेनली के भतीजे, ओर उस समय के कंज्षरवेटिव पार्टी के चीफ 
व्हिप, २७ दिसंवर १९२९ को बंबई आये। उस अवसर पर अखबार 
में निम्नलिखित प्रसिद्ध हुआः---“ये काटन इंडस्ट्री ( कपड़े का व्यापार ) 
की दशा का अभ्यास करंगे; स्वयं भी लखपती है; ऐसे अवसर पर 
इनका पधारना अर्थ पूर्य है । लाड स्टेनली ने कहा है कि लंकाशायर 
बुरी हालत में है। यह राजनैतिक अरश्नों की भी जांच करे ओर 
हिन्दुस्तान की परिस्थिती के वारे में भिन्न-भिन्न प्रमुखों से ठीक-ठीक 
जानकारी प्राप्त करंगे |? 
यह वात अधिक लोगों को न मालूम होगी 

कि उस समय उप-भारत मंत्री थे, लाड् डी के सबसे बड़े लड़के हैं; 
और ये लाड डरवीं लंकाशायर के सबसे बड़े कपड़े क्री मिलों के मालिक 
हैं। १९३० में लंदन की एक खबर इस प्रकार थींः--'पिछले कुछ 
महीनों में सर आस्टिन चेवरलेन, विदेश के मिनिस्टर, और सर लेमिंग 
वरदिंगटन इवान्स, लड़ाई के मिनिस्टर, ये दोनों (९६६९७ 4..09007 
8ए0 (0०7०४ ०४' 'ैघ5:७, !/80. के डाइरेक्डर्स हो गये हैं ) लार्ड 
बकनहेड इसी के चेअरमेन हैं। सर फिलिप सनक्लिफ, बोंड 


# 
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ट्रेंड के मिनिस्टर, नवीन स्थापित प्रोडूससे ( 47700 प्र८07'४” ) एसो- 
सिएशन के चेश्वर॑मैनी के लिये आमंत्रित किये गये हैं । लाडं ब्रेन्‍्ट्फोर्ड 
ने ( पहिला नाम सर जाइनसन हिक्स, मिनिस्टर आफ होम अफेअर्स ) 
नारद एशुअरेन्स कंपनी के बोर्ड में जगह पा ली है; और सर आशथंर 
स्टील मेट्लैन्ड, मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर, युनाइटेड डोमीनियन्स 
ट्स्ट के डाइरेक्टर हैँ; ओर सर सेम्युअल होर, मिनिस्टर श्राफ एअर, 
दो बीमा कंपनियों के बोड आफ डाइरेक्टरों में हैं |? 

राश्टर (संवाददाता ) एजेन्सी की एक सजेदार खबर इस 
प्रकार है। 

लंदन, २४ मई | 

२५ मई १९३७ को इम्पायर काटन ओ्रोइंग कारपोरेशन की 
सालाना मीटिंग में लाड डर्बी ने एक कड़ी अपील की । लाडड डर्बी 
ने कहा--“जब क्रि हम हिन्दुस्तान से रुई खरीदकर उसके किसानों 
की भरसक मदत कर रहे हैँ तो उसको भी इस बात की कोशिश करना 
चाहिये कि हमारे देश से वहां जाने वाले कपड़े की तादात को और 
बढ़ावे। हमको इस बात की कोशिश करना चाहिये कि देशों में मेल 
रहें, लेकिन वह मेल दोनों तरफ से होना चाहियेन कि एक ही 
तरफ से |?” 

श्स मीके पर जब कि हिन्दुस्तान और विलायत में व्यापारी सम- 
भीता हो रहा हे लाडड डर्दी के बढ़े लड़के लाड स्टेनली का उप-मारत 
मंत्री के जगह पर नियुक्त होना बिना मतलब के नहीं है| क्योंकि 
इनके पदिले के उप-मारत मंत्री, मिस्टर बब्लर के बारे में समम्का 
जाता था कि ये लंकाशायर के पक्ष में विशेष झचि नहीं रखते | 


हि या 
... एक और खबर हैंः--सर रावट हार्नी, जो चान्तलर शआ्फ एक्स- 
४ कर थे, ग्रेठ वेस्टने रेलवे के फिर चेयरमैन हो गये हैं| ये और लाड्ड 
शमर, पी० एन्ड० ओ० कंपनी के डाइरेक्टस थे | सर वेजामिन रावटसन, 
भाई० सी० एस० जो कि मध्य प्रदेश ( (६, ?, ) में चीफ कमिश्नर थे, 
गाल नागपुर रेलवे के एक डाइरेक्टर हैं | राइटर एजेन्सी ने १ जनंवरी, 
१६३० को अमेरीका से मिम्नलिखित संवाद तार से भेजा; -- 


ध्वज 
वि 


| 
[७७ 
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“हिन्दुस्तान की प्रगति को हम अमेरीका निवासी सहानभूति के 
इंप्टि से देख और समझ रहे हैं। हम हिन्दुस्तान को स्वामी शोर 
योगियों का या वाल विवाह और विंधवांओं को जला कर भस्म करने 
वाला ही देश नहीं उमभते बल्कि इससे सी ज्यादा इसके बारे मे जानते 

“और सममते हैं |” इस तरह हिन्दुस्तान और अमेरीका में व्यापार बढ़ाने 
की ओर ध्यान आकपित करते हुए हेरल्ड टिब्यून ने लिखा हैं। बह 
आगे लिखता है “हमें सिफ इसी से वास्ता है कि वहां की दशा स्थिर 
रहे, ओर इस वारे में अंग्रेजों का काम ऐसा रहा है ओर रक्‍़्खा जा रहा 
है कि उनके लिये यह गव॑ की बात है। १९३६ के मार्च महीने में 
मिस्टर निक्‍्सनने जर्मन ट्रेड फेडरेशन में बोलते समय कहा कि दुनियां 
के तेयार माल के लिये हिन्दुस्तान एक अच्छा बाजार है [? 


जा जप 
क२सयाकलाक-मगकट ७. कमम+>माडानग्गाहनम+एन्बसुदकि, 


तर जाज शूस्टर फाइनेन्स मेंबर के काम से सेवा मुक्त होकर वेस्ट- 
मिनिस्टर बक के डाइरेक्टर हुए; और इनसे पहिले के फाइनेन्स मेंबर 
सर वेसिल व्लेकेट, मिडिल बैंक के डाइरेक्टर हुए। थोड़े दी पहिले वे 


फाइनेन्स मेंबर सरजेम्स ग्रिग मिडिल बक से ही आये थे | साशसन कृरमी- 


४ चान्सलर आफ पक्सचेकर कापाध्यक्ष यां खनानची । 
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शन हिन्दुस्तान में यहां के राजनैतिक अवस्था की जांच करने को भेजा 
गया था | लेकिन उसमें के धू्त मेंबर राजनेतिक अवस्था के बजाय 
हिन्दुस्तान के बाजार की पूरी जानकारी हासिल करने में ही लगे हुए 
थें। कमीशन के एक मेंबर लाड वन्हंम की राय से इंडो-ब्रिटिश व्या- 
पार के लिये पंजाब सबसे अधिक सुबीते का है; ओर उन्होंने इस बात 
पर जोर दिया कि मोटर गाड़ियों की हिन्दुस्तान में अधिक खपत हो 
सकती है ।! आप आगे कहते हैं “हिन्दुस्तान के वाजार की जांच सिफ 
एजेन्टों के जरिये ही नहीं होना चाहिये वल्कि खुद मालिकों को भी आकर 
देखना चाहिये कि कोन कोन सी चीजे यहां अच्छी निगाह से देखी 
जाती है या पसंद की जाती है ओर किन चीजों को लोग घुणा की 
दृष्टि से देखते हैँ |? इस प्रकार हम नहीं जानते कि कितनी चीजें-- 
बहुत सी तो उनमें बहुत मामूली ओर रोजमर्रा की भी होती हैं-- 
हिन्दुत्तान पर प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से लादी जाती हैं। श्रभी कुछ 
ही दिन हुए होगे जब कि नीलगिरी एग्रीकलचरिस्ट्स एसोसिएशन ने 
मद्रास गवरमंट से अनुरोध किया था कि वह विदेश से यहां आयात 
होने वाले आलू पर आयात-कर के जरिये रोक लगावे | 

श्य६४ में मद्रास में हुई कांग्रेस के अधिवेपण में मि० इअडले 
नाव्न ने कुछ मिसालें पेश करके बहुत ही श्रच्छी तरह से साबित किया 
_ कि व्यापारी सुविधाओं के मामलों में भारत मंत्री ओर उसकी काउन्सिल 
हिन्दुस्तान के द्वित रक्षा की दृष्टि से विलकुल निकम्मी सी रहती है। 
अपने दलील मे आपने ये मिसाल पश की :-- 

लाड केनिंग का आज्षेप और विरोध रहने पर भी कलकते की 
दछ्धिण पूर्वी रेलवे को ५ फी० सदी सालाना मुनाफे की गारन्दी दी गई, 


हा 
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ओर जब यह कंपनी दिवालिया हो गई तब १५ लाख पौन्ड कीमत देकर 
खरीद ली गई । मद्रास इरिगेशन (सिंचाई ) कंपनी के १० लाख 
पीड पूंजी पर ५ फी सदी सालाना झनाफा सरकार ने गारन्दी किया 
था। लेकिन इस कंपनी की आय इतनी भी न हो सकी कि वह अपना 
खर्च चला सके इसलिये भारतीय सरकार के नाम पूरे दाम पर 
कंपनी खरीद ली गई | एलिफिन्स्टन लैन्ड एन्ड प्रेस कंपनी के शेश्मर्स, 
जिनकी वजारू कीमत ३३९ ८० फी शेअर थी, १,००० द० फी शेश्र 
हिसाव से हिन्दुस्तान के नाम पर खरीदी गई। इस तरह हिन्दुस्तान 
के द्रव्य की लूट होती रही, और भारत मंत्री ओर उसके काउन्सिल 
के १५ मेंबर जिनका १,२०० पॉंड सालाना वेतन हो, कुछ न कर सक्र, 
तो हिन्दुस्तान की दृष्टि से अच्छा यही है कि इन जगहों को तो 
दिया जाय । 

[छा & 86०४ म€वेश४000, लंदन के वार्षिक भोजन के 
समय -लाड उडले ने बताया कि प्रिन्स आफ चेल्स ने १६३१ में, जब 
कि वे त्रजील गये हुए थे, विलायत के फर्मो के लिये ३० लाख पींड 
का आडर ग्रात कर लाये | रायो डी जनेरिश्रों (त्रं जील की राजधानी) 


या #। 


। ४2 


| 


में वहां के अधिकारियों से और इनसे भेद हुई उसी के फल में ३० 
लाख पोंड का आइर अंग्रेजों को मिल गया, जो कि ब्रेजील को रेलों 
में बिजली लगाने का था। प्रिन्त आफ बेल्स ने खुद जरा श्मते हुए 


कहा कि मेरे भ्रमण के समय मेने ओर (ब्रिटिश) तरकार ने सिलकर 


कुछ कन्ट्रेक्ट प्रात्त किये ।? जन प्रन्स आफ वल्द का जिकर ऊपर 


आया हे वे ड्यूक आफ विन्डसर हैं । 


बिलायत के एक सेवामुक्त मिनिस्टर ठर ऐरेक् ए« गे्ीज का 


[| १० |) 


( अब इनका देहान्त हो गया है ). दी डनलप रबर ठायर कंपनी से 
घनिष्ट संबंध था। डनलप रबर टायर कंपनी, इंपीरियल केमिकल्स, 
(जिसके कि चेश्ररमैन हिन्दुस्तान के भूतपूर्व वाइसराय लाड रीडिंग थे,) 
ओर बरमा शेल कंपनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कंद्रीय सरकार 
से ( (०४०४७ (४0४०/४४7९४४ ) इनको करों में बद्दधा मिलता 
था। केंद्रीय सरकार के खर्च का वह हिस्सा जिसके ऊपर असेबली का 
कोई अधिकार नहीं रहता (१४०४ 08]00690]6 (>7४॥0) उसमें से 
इस बह्द की पूर्ति की जाती थी। इसके साथ एक ओर वात जानने 
की है कि सर ऐरिक ए० गेडीज इंपीरियल एअरवेज के भी चेअरमेन 
रह लुके हैं । 

पंजाब प्रांत की शोरे की खदानों का इंपरियल केमिकल्स को ४० 
साल के लिए पद्टा ( ,0४8७ ) मिल गया है। हिन्दुस्तान को बिना 
बताये हुए ही चुपचाप विलायत में इस कंपनी की स्थापना हो गई, 
ओर १९३४ में असेबली में पूंछुने पर यह बतलाया गया कि इसको 
स्थापना हिन्दुस्तान के भलाई के लिये ही की गई है। 

कभी-कभी विलायत के अखबारों में सच-सच वातें भौ पढने में 
आती है कि यदि वे हिन्दुस्तान को खो ब्रेठ्गे तो .विलायत कहीं का 
भी न रहेगा | फरवरी १९३२ में बिलायत के 'डेली मेल” पत्र में निम्न 
लेख प्रकाशित हुआ | 

“शनीचर को लाड इरविन का दिया हुआ भाषण हिन्दुस्तान की 
परित्यिति सुलझा न सका; भर न हिन्दुस्तानियों के इस विश्वास को 
हटा सका कि अंग्रेजों को परेशान करके या प्रार्थना करके थोड़े दिनों 
में टोमीनियन स्वेव्स ग्राप्त दो सकता है। इसलिये यह बहुत दी आव- 


शी 


[ ११ | 
श्यक है कि हसेशा के लिये एक मभूठा विश्वास हट जाये | इसलिये 
हिन्दस्तान को डोमीनियन स्व्टस देने को कोरी वातों की राजनीतिक 
ने एक दम बंद कर देना चाहिये। ओर जो इस खतरनाक नीति 
केवल खेलवाड़ ही की दृष्टि से देखते हों उन्हें साव॑ंजनिक जीवन से 


एक दम निकाल देना चाहिये | 


दा 2! » 
अ्यम्ड ५ 


थे 
2०7 


“विलायत के हित के लिये सबसे अधिक महत्व की बात है हिन्द 
स्तान को अपने हाथ में रखना । और कोई भी घश्न इतने महत्व का 
नहीं हें) वास्तव में सच तो यह हे कि ब्रिविश साम्राज्य कीं जान 
हिन्दुस्तान ही है | इस देश का व्यापार हम लोगों के लिये अनिवाय 
है। अगर हमारा हिन्दुस्तान में का व्यवहार हमारे हांथ से चला जाय 
तो बस फिर लंकाशायर का दिवाला हुरंत ही बोल जायगा ओर वहां के 
मजदूरों को भूखों मरना पड़ेगा | पिछले साल १६३१ हिन्दुस्तान में 
विलायत का ८३,९००,००० पाँड कीमत का माल गया | संसार का ओर 
कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अधिक नहीं तो.इसके वरावर हो विला 
यती चीजें लेता हो | इसी व्यापार को हमसे छीनना हिन्दुस्तान छे 
क्रांतिकारी नेताओं का एक बड़ा उद्देश है | 

“साइमन कमीशन के सामने दिये हुए सदृ्तों के अनुसार 'वेलायत का 
हिन्दस्तान में व्याजू लगाये हुए द्रव्य की तादात १,०००,०००,००० प्रीं० 
(१ अरब है )। इस के निल्वत हमार क्रातिकारा नताओ। ताअ 
प्रसिद्ध ही है। थे इस कर्ज को देना नहीं चाहत | वे विलायत 
द्रव्य से बने हुए कारखान, मिल, चाय वर्गेरद के खत आद सब इड़र 
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नककाओः 


७ यहां क्रातिकारी से बम चक्ताने वाले छांतिकारियों से नहीँ है । 


[ १२ )ै 


कर डालना चाहते हैं। यदि कहीं हमारा इतना द्रव्य इब गया तो 
विलायत का सिर फिर कभी ऊंचा न उठ सकेगा । 

“हिन्दुस्तान को स्वराज्य देने की नीति एकदम छोड़ देनी चाहिये। 
क्योंकि डोमीनियन स्टेटस से, सिवाय अधाधुंदी ओर सत्यानाश के और 
कुछ नतीजा हासिल नहीं हो सकता | पुरानी प्रथा ओर प्रायाली से 
दंश म॑ बीसवीं शताब्दी के विधान चलाने की नीति चीन देश में 
अजमाई जा चुकी है, जिसका प्रणाम बीस वर्ष तक आंतरिक भगढ़ें 
( (४ए॥| ए/७/० ) और बरवादो के और कुछ न हुआ। इसके लिये 
सिफ दो ही मार्ग हैं। एक तो यह कि हम अलग हो जांव और 
हिन्दुस्तान को वहां के रजबाड़ों के हाथों में सुपुद॑ कर दिया जाय | 
रजवाड़े कांग्रेस के हिन्दू बकौलों को बहुत जल्द दुरुस्त कर देंगें। ओर 
दूसरा रास्ता हे हिन्दुस्तान में जम कर शासन करने का, ओर इसी रास्ते 
प्र हमारा देश चलेगा |? 

ऊपर दिये डेली मेल! नामक पत्र के लेख से यह अच्छी तरह 


मालूम हो जाना चाहिये कि वास्तव में अंदर की वात क्‍या है। ओर 


इसमें कोई आश्चर्य भी न होना चाहिये जब हम देखते हैं कि विलायत 
के बड़ से बढ़े ओहदे वाले बड़े-बड़े व्यापारी-सेठ होते हैँ। मिस्टर 


हे कक, 


मान्टेगू का, जो लाइ चेम्सफोड के वाइसराय होने के समय भारत मंत्री 


संबंध था | मि० बाल्टविन, विलायत के प्राइम मिनिस्टर, जिनके जमाने 
में अप्यम एडवर्ड ने गद्दी छोड़ दी, लोदे के व्यापारी थे। हिन्दुस्तान 
है बाइसराय लार्ड विलिंगडन जब मद्रास प्रांत के गवनर थे तब उनकी. 
धर्मपत्ती लेठी विलिंगडन समवीम मोटर गाड़ियों को राजाओं, 


[ कर | 


भहाराजाओं तथा उनके दीवानों में प्रचार करने में काफी दिलचस्पी 
लेती थीं। इसका कारण यह था कि लेडी ब्रिलिंगडन के पिता काउन्द 
त्रंसी उसके मालिक थे | बहुत दिन न हुए होंगे जब ला्ड बकनद्ेड 
भारत मंत्री थे । ये महाशय जब इस ओहदे पर काम कर रहे थे, उत् 
काल में विलायत घूमने गये हुए हिन्दुस्तानी राजा-मद्दाराजों में रोल्स 
राइस नाम की वेशकीमती मोब्र-गाड़ी खपाने की काफी कोशिश करते 
थे। इतना अंग्रेजों के बारे में जानने के बाद यह जरूरी दो जाता है कि 
एंग्लो-इन्डियनों के बारे में भी थोड़ी जर्त मालूम हों । एंग्लो-इन्डियन 
व्यापारी न तो जमीनदारी में अपना रुपया लगाते हैँ और न घर बार 
बनवाने में ख्च॑ करते हैं। वल्कि इस तरह की कुछ बातों मे पेसा 
लगाने के लिये उनको मनाई भी है। ये लोग अपना द्रव्य मिलों और 
कंपनीयों के शेश्रस में लगाते हैं चाहे वह विलायती हो या देशी-- 
सी० पी० के सर बेजासिन रावटंसन, , 0. 5. ने इतना काफी दपया 
बंगाल नागपूर रेलवे में लगाया कि वे उत्तके डाइरेक्टर भी हो गये | 
इसलिये जब विलायत श्र हिन्दस्तान में किसी भी चीज के बारे में 
भगड़े का प्रश्न खड़ा होता है वो एंग्लो-इन्डियन्स विलायत की बाज 
ही लेते दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अधिकतर उनका पता वहीं लगा हुआ 
है; उसी तरह जब्र अंग्रेज और हिन्दुत्तानी का लवाल पैदा होगा तो उठ 
समय भी वे अंग्रेजों की तरफदारी करगे। ऊपरी बातों से शायद यह 
मालूम हो कि अंग्रेजों के राजनेतिक उद्देशों के विदद्ध एक दलील पेरा 
की गई है इसलिये यह जरूरी है कि इन बातों के लिये काफों छुद्दत 
भी दिये जांय | आगे के पत्नों में इसके प्रमायों को एकत्रित करने का 


प्रयत्न किया गया है | 


ख्न्न 


नमक 
सबसे पहिले नमक को लेकर धीरे-धीरे हमे उस प्रबंध तक * 
पहुँचंगे जिसे शांति ओर सुब्यवस्था के अच्छे नाम पर अधिकतर 
अशांति ओर श्रव्यवस्था फेलाने के ही काम में लगाया जाता है| 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की नीति पूरी तरह से इस ढंग से नियोजित है 
कि अंग्रेजों के आर्थिक हित में कियी भी तरह की वाधा न पड़ने पावे-। 
१९०३ भें जब स्वर्गीय गोखले राजनीति मे भाग लेने के लिये आरगे 
हुए त्व उनका सरकार के विरुद्ध पहिला आक्षेप नमक के कर का 
ही था जिसे उन्होंने अनावश्यक. अन्यायी ओर अमानुपिक समभा | 
भारतीय सरकार ने १ मन नमक पर २ |) रु० एक्साइज* कर लगाया 
था। लेकिन यह इसलिए नहीं कि नमक पेदा करने वाले उससे 
फायदा उठाते हैं या हिन्दुस्तान के बाहर मेजते हों। नमक फैक्टरी 
के बाहर जाने के पहिले हीं उस पर २ ||) र० फी मन के हिसाब सर- 
कार वयूल कर लेती थी। इसका नतीजा यद्द हुआ कि नमक का भाव 
वेशुमार बढ़ गया। सन्‌ १९०३ से इस कर को हटाने के 
लिए बार-बार कोशिश करते रहने पर भी १।) रु० फी मन के नीचे 
इस कर को कम करने में हमारे नेता सफल न हुए। १६२६ में ० 
असबली ने पास किया कि इस कर को घटाकर एक दुपया फी मन 


“१ 


फर दिया जाय | लेकिन वाइसराय ने अपने विशेष अधिकार से जनता 
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का. 


'& पुक्साहुज कर ( ॥72०8७ 0प0ए )--देशो बस्तुश्रों के उत्पादन 
पर छगाये हुए कर को एक्साइल कर कहते हैं | 


श्र 


| ४ | 
के प्रतिनिधियों के पास किये हुए प्रस्ताव के खिलाफ इस कर को १]) 
दपये ही रक्‍्खा। क्‍या किसी ने अपने मन में विचार क्रिया है कि 
वाइसरायों में नेक समझे जाने वाले लाड इरविन ने नमक ऐसी रोज 
उपयोग में आने वाली घपस्त पर, असंवली के विरुद्ध होने पर भी, 
अधिक कर क्‍यों बेंठया १ अगर नमक, भांग या गांजा की तरह नशा 
लाने वाला हो या अफीम की तरह पीनक लाने वाला हो या कोकीन 
की तरह कामोत्तेजक हो या शराव की तरह वेलगाम बनाने वाला हो 
तव तो समझ में आता है कि सरकार का करना ठीक हुआ, और तिफ 
ठीक ही नहीं हुआ वल्कि इस पर और भी ज़्यादा कर बढ़ाना घुरा न 
होगा | लेकिन जब नमक जीवन के लिये बहुत आवश्यक है चाहे वह 
आदमी हो या जानवर तब तो अच्छा यही है कि इस पर से कर एकदम 
हटा देना चाहिये | स्वर्गीय गोखले जी के कारण पहिले पहल 
लार्ड कजन के समय नमक का कर घटाया गया। इस थोड़ी सी कमी 
ने नमक की खपत काफ़ी बढ़ा दी, यह तो सभी लोगों को मालूम 
होगा | जानवरों के लिये १० सेर चना उबाला जाय तो उत्तम डेढ़ 
सेर नमक की जरूरत होती है। लेकिन कितने किसान या तांग्रे-बन्घी 
वाले अपने घोड़ों को दिये जाने वाले चने में ऊपर दिये हुए हिलाव से 
नमक मिलापे हैं ! इसका मुख्य कारण है नमक की मेहगी | हिन्द स्तान 
के समुद्री-किनारे की लंबाई ४,४०० मील है, और यहां नमक की बड़ी 
बड़ी खाने हैं, खारे पानी की भीले भी हैं, नमक के पहाइसी & ओर 
ऐसे कुएं भी हैं जिनका पानी समृद्र की तरह खारा होता है--इतना नमक 
हिन्दुस्तान में होने पर भी बाहर से मंगाना पड़े; और समुद्री-किनारे 
पर रहने वाले लोगों को समृद्री नमक बनाने पर ६ महीने की कड़ी दजा 


[ १६ ]] 

ओऔर ५००) <० दंड हो इससे अधिक आश्चर्य की वात और हो ही 
क्या सकती है । 

मि० ब्लन्य लिखते हैं:---"“यह सही है कि ज्यादा गरीब लोग ही 
ऐसे हैँ कि जिनको भरपूर नमक नहीं मिल पाता, परंठ शोक के साथ 
कहना पड़ता दे कि दक्षिण हिन्दुस्तान में ऐसे ही लोग अधिक हैं | 
दक्षिण में इसका परिणाम एक और कारण से अधिक पड़ता है कि वहां 
नमक प्राकृतिक दशा में बहुत पाया जाता है; लेकिन कानून के डर से 
वे उसे छू तक नहीं सकते, लेने की बात तो दूर ही रही । भूँ खे आदमी 


को यू ही काफी तकलीफ रहती है लेकिन अगर उसके सामने खाने की 


चीज भी रख दी जांय पर खाने न दिया जाय तव॒ तो उसके तकलीफ 
का कोई ठिकाना ही न रहेंगा | वहुत से देहातों में जहां-जहां मे गया, 
गांव वालों ने मुझे बताया हैं कि नमक की मंहगी के कारण वे अपने 
चोपायों को ऐसी जगहों म॑ हांक ले जाते थे जहां वे चुपचाप नमक चाट 
सके । लेकिन जल्दी ही पहरेदारों ने उनकी चाल मालूम कर ली | इस. 
पर सरकार ने ऐसा हुकुम ही अधिकारियों को भेज दिया कि जमीन की 
सतद्द पर पाये जाने वाले नमक को या तो खोद डालो या उस पर और 
मिद्दे डाल कर ढांक दो । कुछ दूसरे भागों में, मेने सना है कि, नमक 
ने मिलने के कारण उनको एक तरह के कोढ़ का रोग हो गया। लोगों 
को नमक बचने की कीमत से उसे वटोरने की कीमत से १,२०० 
२,००० फो सर्दी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है ।? 

मिस्टर रामसे मेकटोनल्ड , जो कि बिलायत के प्राइम मिनिस्टर थे, 
का कहना ६ कि “नमक पर कर लगाना जनता को चूसना ओर उस 
पर अत्याचार के समान है; भर अगर लोग इस बात को समझ जायेंगे 


[ ९७ | 
तो उसका परिणाम जनता में अशांति फैलना होगा | इसका कारण यह 
है कि आज कल का अंग्रनगी शासन उस कंपनी सरकार से उत्चन्न हा 
है जो इस देश पर तिफ शासन ही करने नहीं आई थी बल्कि आर्थिक 
शोपणु करना भी उसका मुख्य उदृश्य था |? 

थोड़े ही दिन हुए, लगभग सन्‌ १९२९ में, टेरिफ बोड को इस बात की 
जांच करने की आज्ञा दी गइ थी कि आया हिन्द्त्तान म॑ इतना काफी 
नमक बन सकता है जो कि पूरे देश की खपत को पूरा कर सके ? यदद 
कहा जाता है कि जब बंगाल में इसकी जांच हो रही थी तो लोगों ने 
गंदे देशी नमक के वजाव चेशायर (८४४८) का रुफेद नमक को 
ज्यादा पसंद बतलाया । इसके अनुसार एक सरकार की ओर से रिपोट 
प्रसिद्ध की गई जिसमें बताया गया कि कम से कम बंगाल के लिये 
ही देशी नमक तेयार करना व्यथं है क्योंकि वहां के लोग सफेद नमझ 
ज्यादा पसंद करते हैं। वास्तव बड़े आइईचरय की वात दे 
हमारे देश में एक ऐसी लद्दर फेली हुई हे जिसके असर से हमारे कुछ 
सफेद नमक, पालिश किया हथआ सफेद चावल, जावा या जमन 


हू] १ 


| + मु हे 


की विलकुल कांच की तरह स्ञाफ ओर सफद चीनी, दूध के तरद 


सफेद विदेशी कपड़े आदि चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं) कुछ माई 
के लाल तो इनसे मी बढ़े चढ़े होते हैँ; उनको खल्री भी चाहिये तों 
उस पर भी मेड-इन-इंग्लेंड की मोहर लगी हुई। जरा ध्यान पूचक 


शरीर को हानि ही पहुँचाने वाली हेँ। श्री 
विदेशी कपड़ा और विदेशी बीवी से कितना नुकठान हू इसे बताने की 
आवश्यकता नहीं है | विदेशी कपड़ा देश को गरीब बताता हे क्रो 


हा 


सी 


देखने से यद मानना ही पड़ेगा कि ऊपर द 
रु 


की, ६ 





[ रै८ | 

विदेशी बीवी घर का दिवाला निकालती है। क्‍ 

अस्त, अब हम यह देखें कि ६ हजार मील दूर विलायत से जहाज 
की सफर करता हुआ आने वाला नमक खास हिन्दुस्तान ही में समुद्र 
किनारों और ऊपर निर्दिष्ट जगहों में मिलने वाले नमक से इतना अधिक 
सस्ता क्‍्योंकर पड़ता है ? इसके साथ ही यह भी एक ओर आश्चर्य की 
बात है कि वाइसराय महोदय ने भी पुराने १र० ४आ० फी मन के द्र 
को ही तसदीक किया; ओर अ्रसबली को प्रसन्न रखने के लिये ही क्यों 
नहो ४ आ० फी सन दर घटाने के लिये तैयार न हुए। इसमें 
क्या सेद है ? कौन सा रहस्य छिपा हुआ है ? क्या सिफ ४ आ० कम 
कर देने से आसमान फट जाता, या भूकंप आ जाता या महाप्रलय _ 
हो हो जाता ? कि ब्रिटिश साम्राज्य नेस्तनाबूत हो जाता ? वास्तव में 
बात यही है।* पहिली तीन दुर्धटनाय हों या न हों, उससे उन्हें कोई . 
मतलब नहीं, लेकिन चौथी बात होने से अर्थात्‌ ४ आ० दर में कम 
कर देने से उनके आधिक हित में बाधा अवश्य पहुँचती थी | 

यह केसे हो सकता है इसे समभने के लिये हमें कुछ थोड़ा सा 
हिन्दुस्तान के आयात निर्यात के बारे में जानना आवश्यक है। 
हिन्दुस्तान ३१६४६ करोड़ रुपये कीमत का माल निर्यात करता है, श्रौर 
२१६ करोड झपये कीमत का माल आयात करता है| तो कुल जमा 
६० करोड़ का फरक हुआ। इतना ही नहीं इसके साथ एक ओर 
बात ध्यान में रखना चाहिये कि निर्यात होने वाला सब माल 
क्या द्वीता है, जैसे दई, गेहूँ, चाय श्रौर काफी, चमड़ा, तेलहन, 
खनिज पदार्थ (लोदा आदि )। इन चीजों को रखने के लिये 
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[ १६ | 
ज्यादा जगह लगती है | लेकिन विलायत से यहां थ्राने वाला 
जितना भी सामान होता है वह सब तेयार माल होता है इसलिये उस्ते 
रखने म॑ कम जगह लगती है । इसके लिये एक छोटा-सा उदाहरण 
काफी होगा । एक गोदाम भर ८ई में क्वितनी गांठ कपड़ा तेयार होगा ? 
बहुत होगा १० या १५ गां5 | यह हुई आकार के दिलाव से आयात 
निर्यात की तुलना । अब उसको मूल्य के हिसाब से जांच | ऊपर दिये 
हुए अंकों से हमें यही मालूम होता है कि हम ज्यादा कीमत का माल 
भेजते हैं बनिस्वत उनसे खरीदने के । आशय यह ह कि चाहे कीमत 
के हिलाव से देखिये या आकार के हिसाव से वात यही है कि हिन्दुस्तान 


०७ 4] 


से विलायत जाते वक्त जहाज का कोना-कोना ठ्या रहता है लेकिन 
वहां से आते समय काफी बड़ा हिस्सा खाली रहता द। अगर 
आधा या कम भरा हुआ जद्ज बीच समुद्र में से हो कर भाये तो 
उसे लहरों और भयंकर तूफानों की चपेढों से टुढने और हूबने का 
काफी खतरा रहता है, इसलिये यह आवश्यक है कि जहाज को का 
वजनी रखना चाहिये | इसलिये किसी न किसी तरह का कील बेलेस्ट 


ब्कीः 


कक कक. 


( जहाज को भारी करने के लिये भरी हुई चीजे ) भरना जरूरी ६ 
अंग्रेजों के शासन के शुरू में विलायत से आने वाले जद्यज़ मिद्ध को 
कील वैलेस्ट की तरह लाते थे | ओर शायद यह बहुत लोगों को मालूम 
न होगा कि कलकते का शानदार चोरंगी बाजार जिस जगह पर वसा हू 
पहिले वहां एक नहर थी जो कि हुगली से कालीघाट तक गई हुई या | 
लंदन से लाई हुई मिद्दी इसी नहर को पाटने में हर 


लगाई 
से आने वाले जहाज जब कहीं हफ्तों लीवरपूल के वंदरगाद् में राद देखते 


ये, तब कहीं थोड़ा बहुत सामान उनको मिलता था | 


[ २० [ 
हुई जगह में मिद्दी ही भर लेते थे जिसमें कि जहाज भारी हो जाय | 

इस समस्या को दूर करने के लिये, सौ बरस से थोड़ा और पहिले 
एक साल्ट ( नमक ) कमीशन, नामक कमीशन नियुक्त किया गया। 
उन्होंने यह राय दी कि मिट्टी की जगह नमक भर कर जहाजों को भारी 
किया जाय। लेकिन इससे सवाल यह उठा कि इस नमक का क्‍या 
किया जाय ? उपाय यही था कि इसे बेचा जाय | लेकिन जब तक कि 
हिन्दुस्तानी नमक पर कर नहीं लगाया ज़ाता विलायती नमक कैसे 
विक सकता ! इसके अनुसार देशी नमक पर-३ रु० ८ आ० फी मन 
के हिसाब से कर लगाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दु- . 
स्तानी नमक की विक्री बंद हो गई | खास कर दक्षिण भारत पर इसका 
बहुत बुरा परिणाम हुआ क्योंकि कारोमंडल और मलाबार समुद्र तट 
से हिन्दुस्तानी जहाजों पर वहां का नमक बंगाल भेजा जाया करता था 
ओर लोटाते समय वे बंगाल का चावल ले आते थे | परंतु विलायती 
नमक आजांने से आपसी अदल बदल के व्यापार को ओर उसे ढो 
ले जाने वाले जहाजों की आमदरक़त को गहरा धक्का लगा-। मछलियां 
पकड़ने वालों का नमकीन मछुलियों का व्यापार चौपट हों गया क्योंकि - 
अब वे लोनही मिट्टी से नमक नहीं बना सकते थे जिसे कि वे मछलियों 
को नमकीन बनाने में इस्तेमाल करते थे । अपने कांजी के लिये भी 
उनको नमक नहीं मिल सकता था गो कि समुद्र के किनारे पर ही वे 
लोग रहते थे। इस रोक की उन्होंने एक तोड़ निकाली | घास को 
खारे पानी में भिगोकर हाथ से घर ले आते थे, फिर उसे जलाकर 
उसके राख को कांजी में मिलाया करते थे, जिससे उनकी कांजी 
नमकीन हो जाती थी | लेकिन उनको नमक के कानून के अनुसार 


[ २१ | 
४०० २० दंड और ६ महीने की सजा दी गई। इनका पुराना 
खानदानी व्यापार ठेकेदारों के हाथ में चला गया जो न तो 
मछलियां पकड़ते थे न नमक ही बनाते थे; पर नमक विभाग के 
अफसरों की देख रेख में निश्चित जगहों ही पर व्यापार कर सकते 
थे। इन घटनाओं को हुए एक शताब्दी हो गई. और सौ बरस तक 
देचारे हिन्दुस्तानी इन तकलीफों को मेलते आये | १६३० में महात्मा 
गांधी ने कांग्रेस की ओर से सारे देश में नमक का काबून तोड़कर बढ़ी 
जोर से सत्याग्रह शुरू किया। इससे इतना लाभ हुआ कि जिन-जिन 
जगहों में प्राकृतिक दशा में नमक होता है वहां पर लोग उसे इस्तेमाल 
कर तकते हैं| इससे लाभ अवश्य हुआ लेकिन अधूरा। हमारे पंजाब के 
नमक के पद्दाड़ हजार बरस हिन्दुत्तान को ओर २५० बरस संसार भर 
को मरपूर नमक खिला सकते हैं। सिंध के रेगिस्तान में इतना काफी 
नमक दे कि हिन्दुस्तान के लिये २०० बरसों तक काम दे सकता है | 
कितने दुख ओर शोक की बात है कि ऐसी अवस्था में गरोबों और 
जानवरों को नमक न मिले | यूरोपीय महायुद्ध के समय जब कि चेशा- 
यर या अदन से नमक न आ सकता था सरकार ने हिन्दुस्तान में 
अधिक नमक बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया | लेकिन जैसे ही ११ नवं- 
बर १९१८ को संधि घोषित की गई वैसे ही फिर इस अभागे देश में 


विलायती नमक आना शुरू हो गया | 


केचल नमक ही जद्यज का वजन (०८ 5869) बनकर हिन्दु- 
स्‍्तान में नहीं आता परंठ पुराने अखवार, चीनी मिद्ठी के टुकड़े, इ्ली 
का संगमरमर, फलों के मुरब्वे, आलू आदि वस्तुएं भी वजन बढ़ाने के 


बल 


काम में लाई जाती हैं| अब तो कनाडा से गेहूँ ओर जापान से चावल 
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इसी तरह हिन्दुस्तान में लाया जाता है। इस दशा में वजन बढ़ाने 
वाली वस्तुओं को जहाज का किराया केवल नाम मात्र के लिये ही 
लगता है इसलिये उसी तरह की देशी चौजीं से वें चीज सस्ती पड़ती'ः 
हैं। विदेशी चीनी आप खरीदिये तो वह विदेश के अखबारों में बँधी- 
मिलेगी ] घर जाकर उसे खोल लीजिये और विदेशी अखबारों. को भी 
पढ़िये उसके लिये आपको एक दमड़ी भी नहीं लगेगी | लेकिन नहीं ! 
उस रही का दाम चीनी में ही शुमार किया रहता है। चीनी मिट्टी के 
टुकड़ों से बंबई में और अन्य बड़े-बड़े शहरों में फर्श को रंग-वेरंगी 
बनाया जाता है। वजन बन के पत्थर की तरह आया हुआ इटली का 
संगमरमर, जिस पर रेलवे कंपनियां भी रियायती महसूल (ए/्८िटाएंव 
(220) रखती है जयपूर के देशी संगमरमर से बहुत सस्ता बिकता है। 

नमक के इस वर्णन से हम देखते हैं कि विलायती नमक वेचने के 
लिये देशी नमक की पेदावार-पर गहरा कर लगा कर उसका भाव ऊंचा 
किया गया जिसमें कि विदेशी जहाजी कंपनियों को उनकी सफर का 
खर्च नमक वेचकर हो सके | -तो इससे यह सिद्ध होता है कि नमक 
पर का कर १ रु० ४ आ० से १ रु०.कर दिया जाय, या सिफ एक पाई 
भी कम दिया जाय तो ब्रिटिश जहाजी कंपनियों को वजन की तौर पर 
नमक लाना असंसव हो जायगा। अर्थात यहां से खाने की चीज ले जाने 
के लिये विलायत से जहाज आना बंद होगा जिसके परिणाम स्वरूप 
विल्लायत के लोगों को भूखों मरना पड़ेगा | इससे ब्रिटिश साम्राज्य या 
कम से कम विलायत के आथिक स्थिति को गहरी चोट पहुँचेगी | यही 
कारण है कि गवर्नर जनरल ने अपने खास अधिकार से १ रु० ४ आ० 
वाले पुराने ही दर को चालू रक्‍खा | 


१8८ 
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कपड़ा ( ४०5६68 ) 

अंग्रेजों की जेव भरने वाली यही सबसे सुख्य वस्तु है; और हिन्दु- 
स्तान में ब्रिटिश साम्राज्य कौ इमारत खड़ी करने का श्रेय इस पूरातन 
भूमि खंड में उत्तन्न होने वाले 5ई के रोएं को ही है। 'यहां के उई के 
रो की काफी ग्रसिद्धि है । १८०३ तक कपड़ा एक गज भी विलायत 
से यहां नहीं आता था | उलठा ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक काफी बड़ा 
फायदा विलायत में यहां का कपड़ा बेंच कर उठाती थी | इस व्यापार 
में उन्हें अच्छा मुनाफा था। लेकिन १७८१ में इंजन का आविष्कार 
होने से ओर उसके कुछ ही साल बाद भाष के शक्ति की मदद से 
कपड़ा बुना जाने के कारण विलायत में इतने अधिक प्रमाण म॑ कपड़े 
की निकास होने लगी कि इसे दूसरे देशों में भेजना आवश्यक हो 
गया | पहिले पहल १८२६ में ३ लाख का कपड़ा हिन्दुस्तान में आया | 
१९२९ सें ७२ करोड़ ( ६६ करोड़ का कपड़ा ओर ६ करोड़ का सूत ) 
हिन्दुस्तान में आया। श्रव॑ यह एक समाधान की वात है कि १६३६ 
में लंकाशायर से सिर्फ ९३ करोड़ का ही माल आया--इसके लिचे 
लंकाशायर ३३ करोड़ की 5ई लेने के लिये वाधित था | अब १८०३१ 


' मल १९३२६ तक का कपड़े के व्यापार का इतिहास देखे | 


१८५१ में पहिले पहल बंबई में श्री० डावर की कपड़े बुनने और 
उूत कातने की मिल वनना शुरू हुई| इस धढना ने सरकार को यहां 
के रई पैदा करने वालें भांग को अपने कावू में करने के लिये प्रेरित 
किया | इस प्रकार बरार को अंग्रेज लालायित दृष्टि से देखने लगे; ओर 
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किस दयनीय दशा में निजाम के हाथ से इन्होंने वरार को कूठक लिया 
वह इस प्रकार हैः; --१८०५ में लाड वेलेजली ने चलाये हुए सहायक 
सेना की शर्तों के अनुसार देशी रियासतों को कंपनी सरकार की 
एक फोज अपने यहां रखनी होती थी, जिसे कि लड़ाई के समय : 
उनके सुपुद॑ करनी पड़ती थी। लेकिन उसके भत्ता और वेतन. की 
देशी रियासतों' पर कोई जिम्मेदारी न थी ओर अंग्रेजों पर तो विलकुल 
ही न थी चाहे देशी रियासते दे या न दें | इतना होते पर भी .जान 
मालकम लुडले के नीचे दिये हुए इत्तान्त को, जो कि १८५९ में प्रसिद 
हुई उनकी “]]॥6पगी णा 6 एणी०ए रण पीठ सठ्जा' एशशव5 
[70%” से लिया गया है, मालूम होता है कि. किस प्रकार अंग्रेज 
अधिकारियों ने किसी न किसी बहाने देशी रजवाड़ों को अपने. राज्य के 
कुछ भाग इन्हें देने के लिये बाध्य किया। निजाम के राजा पर लादी 
हुई सहायक सेना के टुकड्टी का भत्ता और वेतन चुकाया न गया, इस 
लिये निजाम को एक निश्चित समय तक उसे चुकादेने के लिये कहा 
गया। लुडले कहते हैँ;--- 

निजाम साल डेढ़ साल में उसे न चुका सका। इस पर वहां के 
रेसिडेन्ट को सूचित किया गया कि वह इस कजें को पूरा करने के लिये . 
उनसे राज्य का हिस्सा कुछ समय तक के लिये अपने सुपुद करने के 
लिये कहें | लाड डलहोजी ने अपने कार्यवाही में १ जनवरी 
१८५४१ को लिखा है कि “सहायक सेना के खर्चे के वरावर अदायगी के 
लिये हमको शायद हमेशा के लिये ही राज्य का. हिस्सा अपने हाथ में 
रखना पढ़ेगा |” ओर इसके अनुसार वहां के रेसिंडेन्ट को भी: इस; 
भीतरी मंशा की यूचना दे दी गई कि वह इस वात को ध्यान में रकखें. 
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ओर इस संबंध में उसकी राय भी मांगी गई। यह ४ जनवरी १८५१ 
की वात थी। ६ महीने इसी विचार में और वीत गये, कि कौन सा 
प्रदेश मांगा जाय ओर इस निस्व॒त की मांग किस ढठद्ग से पेश की जाय। 
६ जून १८५१ को गवर्नर जनरल ने निजाम को एक चिट्ठी लिखी । 
उसमें उन्होंने उनकी संधि के अनुसार सहायक सेना की कार्य कुशल 
व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी निजाम सरकार पर लांदी | निजाम को 
यह वतलाया गया कि यद्यपि यह मांग अस्थाई है परंतु यह स्थगित नहीं 
की जा सकती और “यह आवश्यक होगा” कि 'विह ( निजाम ) कायदे 
के अनुसार इसमें लिखे हुए जिलों के प्रबंध और नियंत्रण का पूरा अभि- 
कार रेसिडेन्ट को सोंप द|” निजाम इस मांग को सुनकर आश्चर्यचकित 
हो गया | उसने इतना अवश्य कहा कि “कपनी महाशय की तो यह 
रीति है नहीं कि वह अपने साहूकारों का कर्ज जुकाने के लिये अपने 
राज्य का हिस्सा दे देती हो |?” 

“लेकिन जब निजाम ने ३ महीने ही में रकम चुकाने ओर आगे भी 
चुकाने की जमानत देने के लिये कह्य तव तो वहां का रेसिडेन्ट और 
सरकार दोनों और भी चकित हुए । इंस पर जमीन के मांग की वात 
चीत स्थगित करदी गई; आपे से थोड़ा ज्यादा ( ३४०,००० पौंड ) 


अदा किया गया; बाकी ३२०,००० पौंड अक्दूबर ३१,१८४१ को अदा 


करने को था। लेकिन दूसरी किस्त में, ५ दिसंवर को ८७,००० पोंड 
ही दिये गये | एक महीने का और समय दिया गया। चह द्रव्य ओर 
सहायक सेना का होने वाला भुगतान यह सत्र मिलाकर बम 
के ६०,००० पौंड तक हो गये। ३० साच श्यश३१ के कार्यवादी 
में ला्ड डलहौजी ने साफ तौर से माना है कि किसी भी संधि के अनु- 
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सार निजाम पर सहायक सेना का बोका सहन करने का भार नहीं 
पड़ता था; इसी के साथ उसमें उसने यह भी मान्य किया है कि निजाम 
के यहां की सहायक सेना का कुल खर्च व्यर्थ ही इतना अधिक रक्‍्खा 
गया है जब कि उससे कम खच् पाने वाली सेनाओं से वह किसी भी 
तरह से अच्छी नहीं हैं | इस पर भी वह यही राय जाहिर करता है कि 
राज्य का ठुकड़ा मांगा जाना चाहिये, जिससे कि पुराना कर्जा ओर 
सेना का चालू खर्च पूरा किया जा सके | राज्य का टुकड़ा अवश्य मांगा 
जाय चाहे सेना वहां से हटाने का ही तेय क्‍यों न हो, जिसमें कि बचे 
हुए सेना के भाग का खर्चा चल सके, क्योंकि सेना धीरे-धीरे ही 
हटाई जाय | इसके अनुसार वहां का रेसिडेन्ट सूचित किया गया कि 
“वह राज्य के टुकड़े की मांग पर अड़ा रहे ओर उसके प्रति भरसक 
प्रयत्न करे |? एक नये संधि का मज़मून उसके पास भेजा गया जिस 
पर कि निजाम को दस्तखत करना था। 

“निजाम नये संधि के बिलकुल विरुद्ध था। उसने रेसिडेन्ट से 
कहा कि ठम लोग या और कोई भी कितना भी समझ्तो कि यह संधि 
मेरे लिये हितकर है परंतु में इसे बिलकुल पसन्द नहीं करता | उसके 
उपरान्त निजाम नये संधि को पुराने संधि के साथ तुलना करने के 
लिये राजी होता है। दूसरे दिन निजाम ने पूछा कि क्या कभी मैंने 
अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसी से मिलकर उनको धोका दिया है ? या 
उनको मदद करने के अतिरिक्त कोई काम किया है, या उनकी आशा 
भंग की है कि मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है ? राजा 
के लिये दो वात॑ बहुत ही बुरी समझी जाती हैं, एक व्यर्थ ही अपने 
राज्य का एक हिस्सा किसी को देना, और दूसरा नमकहलाल फोज 
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को इस्तीफा दे देना |? निजाम ने वादा किया कि सहायक सेना का 
वेतन भविष्य में कानी की फौज की तरह ठीक महीने की पहिली 
तारीख को दिया जाया करेगा । ओर वाकी के भुगतान के लिये भी 
निजाम ने अपना वचन दिया। इतनी बात चीत के वाद निजाम ने 
सब्र को बाहर जाने की आज्ञा दी ओर रेसिडेन्ट से प्रार्थना की कि “कम 
से कम मेरे ही ऊपर उपकार करने की दृष्टि से आप लाड डलहोजी 
को मेरी ओर से कहें कि वे इस नये संधि को मेरे ऊपर न लादें | और 
कज बगेरे के लिये भेरे ऊपर विश्वास रक़्खें; इनका भुगतान ठीक समय 
पर हुआ करेगा” इसके बाद निजाम ने एकदम उम्रड़ कर कहा 
“आप लोग, जो कभी यूरोप में रहते हैं ओर कभी हिन्दुत्तान में, कभी 
फौज में तो कभी व्यायार में, हमारी सावना को नहीं समझ सकते | में 
एक राज्याभिषिक्त महाराज हूँ; जहां कि भेरे पृरज़ों ने राज्य किया है 
वहीं मुझे जीना ओर मरना है। क्या आप समझते हैं कि अपने राज्य 
का एक हिस्सा आपको हमेशा के लिये देकर मुझे सुख होगा ? यह 
बिलकुल असंभव है कि में फिर सुखी रद्द सकू गा | में अपने को अपमा- 
नित ही समझता रहूंगा।” इस प्रकार निजाम ने रेसिडेन्ट की बहुत 
प्राथना की और समझाने का प्रयत्न किया परंठु इसका उस पर कोई 
प्रभाव न पड़ा और अंत में वरार अंग्रेजों को पद्ट ( [.०४५८ ) पर देना 
पड़ा। १९०३ में यह पद्धा हद गया और अब अंग्रेजों की वह पूरी 
जड़-खरीद ही हो गई हैं। इस सुअवसर पर निजाम को वरार के बदले 
में (:.(., 8, की बड़ी उपाधि प्रदान की गई । 

इसके बाद नागयूर या मध्य देश का नंबर आया | १८४३ में लाड 
डलहौजी ने कोर्ट आफ डिरेक्टर्स को लिखा कि, “बरार से नागपूर को 


| 


अच्छा रास्ता है?, और १८५४४ ही में मौका भी हाथ आया | उसी 
साल फरवरी में भोसले बिना वारिस के ही मर गये। उनके किसी भी 
पत्नी को गोद लेने की आशा न दी गई, राजमहल फोज से घेर लिया 


गया, रानियों को महल के बाहर निकाल दिया गया ओर उनके . 


जवाहिरात वेच डाले गये | हाथी, घोड़े, गाय, त्रैल आदि सब को 
नीलाम करके किले पर अपना कब्जा कर लिया। वास्तव में नागपूर 
(प्रांत ) हिन्दुस्तान में रई के लिये सबसे अच्छा भाग है ओर 
बरार ही से उसमें रास्ता मिला । इस प्रकार बरार और मध्य देश 
अंग्रेजों के अधिकार में आये, ओर लाड डलहौजी के कहने के अनुसार 
“यह एक व्यापारी लेन देन थी ।? 


आई ॥4 आन नम 
श्र ह ५ 
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एक्लाइड्ञ ( 708056 ) 
फपड़े पर आयात और निर्यात कर 

हिन्दुस्तान के सूती कपड़े के व्यापार का इतिहास राजनीति और 
आर्थिक शास्त्र दोनों से संबंध रखता है। जब संकाशायर का व्यापार 
बढ़ने लगा, हिन्दुस्तान उसके माल के लिये वाजार समभा जाने लगा; 
ओर भारतीय सरकार भी लंकाशायर के हित रक्षण को प्रथम स्थान 
देने लगी | इसके पुष्टि के लिये हम कपड़े पर आयात कर और एक्ता- 
इज़ कर का इतिहास देखें । 

बाहर से आयात किये हुए कपड़े पर कर लगाने का उद्देश सबसे 
पहिले सरकारी आय बढ़ाना था | १८५६ में सूती रस्सी और सूत पर 
५% पाय कर बैेठाया गया, लेकिन लंकाशायर ने उसका विरोध 
किया। इस पर भारत मंत्री ने कर घटाने के लिये कहा | १८६१ में 
जब यह कर घटाया गया तब उस समय के फाइनेन्स मेंबर ने इस कार्य 
की पुष्टि में कहा कि “ब्रिथिश कारखानेदार और विलायती व्यापार पर 
इसका तुरा असर पड़ता है; ओर हिन्दुस्तान की शआर्थिक नीति 
विलायत पर निमर है--क्यों कि हिन्दुस्तान में लगाया हुआ कर अगर 


- विलायती हित को नुकसान पहुँचाता है तो अंग्रेज उसे सहन नहीं कर 


सकते। और एक कारण यह भी है कि आपस की लड़ाई ((५ण/ ए/०) 
के कारण लंकाशायर. के व्यापार की ऐसी बुरी दशा हो गई है कि 
उनको इस कर को कम करने से मिलने वाले लाभ को एक दिन के 
लिये भी स्थगित नहीं किया जा सकता। आखिरकार १८८२ में यह 


[ +३े० | 

एक दम हटा दिया गया | १८९४ में फिर सूती चीजों पर ५५ मूल्या- 
नुसार (१! ५४०)०थ॥) कर लगाया गया | लेकिन भारत मंत्री ने फिर 
हस्तक्षेप किया ओर मारतीय सरकार के विरोध करने पर भी इस कर 
को हटा दिया | बाद में फिर यह कर लादा गया लेकिन इससे होने 
वाला नुकसान, ५४८ का एक्साइज कर लगा कर. पूरा किया गया। 
लेकिन यह कर कारखानों में बने हुए २० या उससे अधिक नंवर के 
सूत पर था | १८९६ में हिन्दुस्तान की दशा और भी बिगड़ी, जब कि 
आयात कर कम करके ३३./” किया गया ओर उसी के साथ हिन्दुस्तान 
की मिलों में बुने हुए सूती कपड़ों पर ३३ ४ का एक्साइज कर लगाया 
गया। 

अब इसके बाद हम यूरोपीय महायुद्ध के काले में ( १९१४ से 
१९१८ तक ) आते हैं | इस काल में मिल-मालिक, नरमदल 
वाले (१॥००८४८४) ओर व्यापारियों ने गवरमेन्ट को अनेक प्रकार 
से मदद की। इसके साथ ही सरकार को फोज भरती में और 
द्रव्य से भी हिन्दुस्तान ने सहायता की | हिन्दुस्तान ने ३४९ करोड़ की 
लड़ाई के खर्च के लिये मदद की और हजारों सिपाही लड़ाई में कठ- 
वाये। लड़ाई के जमाने में बाहर से कपड़ा आना बहुत कम हो गया 
ओर हिन्दुस्तानी मिलों ने अपना व्यापार बढ़ाकर काफी मुनाफा उठाया, . 
गोकि सूती माल पर लगे हुए कर लगभग वेसे ही थे। परंठु युद्ध क 
समाप्त होने के बाद शीघ्र ही देशी रोजगार को धक्का लगा | इस पर 
उन्होंने बहुत इलचल मचाई और आखिरकार कुछ सुविधाएं सरकार 
ने इन्हें दीं। १९१७ में सूती माल पर ३४७१/से ७४१/, आयात कर 
कर दिया गया और देशी कपड़ों पर एक्साइज कंर ३३१/, दी 


[ रे१ ] 
रक्‍्खा | वाद के बरसों की घटनाओं का थोड़े में इस प्रकार वर्णन है;--- 
आयात-निर्यात कर कपड़ा चीनी विलासिता. सिमरेट 
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ऊपर दिये हुए अंकों से तीन बरसों में करों में कितनी वाढ़ हुई यह 
दिखाया गया है। १६२२-२३ के साल आम चौजों पर १५ /. कर 
लगाया गया। उस समय सूती चीजों पर भी १५१९, कर बेठाने का 
प्रस्ताव पेश किया गया | इसके जवाब में सरकार की ओर से एक्साइज 
कर ३) से ७१"/५ बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया परंतु असंबली में पहिला 
प्रस्ताव गिर गया इसलिये दूसरा प्रत्ताव भी छोड़ दिया गया | हिन्हु- 
स्तानी मिलों के व्यापार के दुरे दिन १९२३ से शुरू हो गये क्‍यों कि 
उन पर लड़ाई के बाद के मंदी का असर पड़ने लगा था। इसलिये वे 
एक्साइज कर एक दम हटाने के लिये हलचल मचाने लगे जिसके 
फल-स्वरूष ३३९/, का एक्साइज कर हटा दिवा गया । १६२१-१२ से 
हिन्दुस्तानी मिल मालिकों को विदेशी कपड़ों की ठुलना में ७४९/, की 
# अधिक सुविधा थी ( ११--३३ ७३ ) परंतु एक्साइज कर हट 
जाने से पूरे ( ३३+ ७३ या ११) की अधिक सुविधा मिल गई। 
इस प्रकार जब कि मिल मालिक खुशियां मना रहे थे, सर वैसिल ब्लैकेट 

, अर्थ मंत्री ने एक दिये हुए विधा को दूसरे हाथ से विदेशी-विनिमय 
॥ शि० ४ पें० से ३ शि० ६ पें० करके छीन लिया ( यानी २ पंस 


| हर | 

बढ़ाया जो कि बराबर है आठ्वां हिस्से के या १२३ % के )। इसके 
मानी यह हुए कि विदेशी कपड़े वालों को १२५ ४ की सुविधा मिल गईं, 
जब कि देशी मिल मालिकों को ११ 2 ही की सुविधा मिल रही थी। 
अर्थात्‌ देशी कपड़े की तुलना में विदेशी कपड़े को १३१7/,अधिक सुविधा ,. 
मिल गई । यह सारतीय सरकार के बाजीगरी हिकमतों का एक अच्छा . 
नमूना है। परंतु मिल मालिकों का मौखिक विरोध चालू ही रहा। 
१९३० में कपड़ों पर आयात कर ११ से २० फी सदी तक बढ़ाये गये | 
लेकिन विज्लायती कपड़ों पर सिवाय मामूली भूरे कपड़ों के ओर सब 
पर $५१/, कर ही रक्‍्खा गया। यह सुविधा साम्राज्यान्तर्गत-रियायत 
(!प्राए०१र्थ एर्शाआ0००) के नाम पर ली गई | परंतु इसका उद्देश्य 
था जापान का सामना करने का जो कि हिन्दुस्तान में अपना माल 
बहुत सस्ता बंच कर विलायती माल की बिक्री तोड़ रहां था | यह चाल 
तो बड़ी चत॒राई की थी, लेकिन पूर्वा भाग में जापान बिलायत से कुछ 
कम थोड़े ही पड़ता है। दोनों ठापू वाले हैं, दोनों ही पूर्व भाग में 
अपना माल बेंचने की फिकर में लगे रहते हैं। दोनों हो अपना-अपना 
साझ्राज्य बढ़ाने के तरफ लगे हुए हैं और एक दूसरे से दबने 
वाले नहीं हैँ। अंग्रेजों की इस चाल को देखकर जांपान ने अपने 
जहाज मालिकों के सामने इसकी दो पूरते रंक्‍खी, कि या. 
ह > से मिलने ख् रे हे 
तो वे हिन्दुस्तान जाने वाले कपड़े से मिलने वाले किराये से हाथ धो 
बैठे क्योंकि भारतीय सरकार ने उनके कंपड़ों पर विलायती कपड़ों से 
५7/ अधिक कर लगाया है, या वे ५९/, कंम किराये पर जापानी कपड़ां 
ले जाने के लिये तैयार हो जिसमें कि जापानी मिल मालिक हिन्हुस्ताने 
में विलायंती कपड़ों से उसी तरंह सामना कर सके | जापांनी जहाज के ' 


[ हेरे ] 

मालिक इस दूसरी वात पर राजी हो गये और जापानी कपड़ा फिर 
वरावरी से विलायती कपड़े से सामना करने लगा। इतना ही नहीं 

चल्कि जापान स्वतंत्र राष्ट्र है इसलिये वह, इस प्रकार स्वार्थ त्याग करने 

” वाले जापानी जह्यजों के मालिकों को सरकारी आय से उनके नुकसान को 
पूरा करने लगा | हिन्दुस्तान विलायत के अधीन है परंतु जापान 
स्वतंत्र हैं इसलिये वह अंग्रेजों की चाल का उन्हीं के अधीन देश में 
ही उनका सामना कर सका । थोड़े से जद्बाज के मालिकों को होने वाले 
नुकसान को सारे राष्ट्र ने आपस में बांद लिया । इसको कहते हैं राष्ट्रीयत्व | 
इस ग्रकार अ्रपने ही अखाड़े में हार खाने पर, सरकारी आय बढ़ाने के 

लिये सब वस्तुओं पर (रुहहर सामान भी) ५ ५४/ ज्यादा कर (६प्रट2८) 
लगाया, इससे इनका माल भी मंध्या- हों गया। परंह इसके 
विरुद्ध अहमदाबाद के मिल मालिकों ने शोर मचाना शुरू किया। 
अहमदाबाद में अच्छा महीन कपड़ा बुना जाता है और इसके लिये वे 
इजिप्त और अमेरिका से रुई मंगाते हैं। अब बाहर से मंगाई हुई रुई 
के प्रत्येक पौंड ( करीब आधा सेर ) के लिये २ पैसा ज्यादा-कर देना 
पड़ा | इसलिये वे लंकाशायर से ठीक तरह सामना न कर सके | इस 
प्रकार जो कुछ ज्यादा-कर के कारण विलायत को नुकसान हुआ वह 
उसने ज्यादा कर लगा कर पूरा कर लिया । 

४ इसके आगे का इतिहास ।भी उतना ही रोचक है। १६३१-३२ के 
साल आयात कर बढ़ाने के लिये विलायती रुइहर सामानों पर २५*/ 
और अन्य देशों के रूइहर सामानों पर ३७६ ५४८ ज्यादा कर लगाया 
( आयात कर पर २४५८ और ३११४ ज्यादा कर )। लेकिन जापान 
हारने वाला थोड़े ही था ? उसने अपने येन का मूल्य घटा दिया 


कै 


[ रे४ | 


जैसे कि कुछ बरस पहिले विलायत ने किया था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि जापानी कपड़ा हिन्दुस्तान में उतना ही सस्ता बिकने लगा। 
अब उन्होंने टैरिफ बो्ड के जरिये काम करना शुरू किया । और इसके 
अनुसार विलायत के अ्रतिरिक्त देशों से आने वाले भूरे रंग के रुइहर 
सामानों पर १९३२ में ५० ४ और १९३३ में ७५ /" कर लगा दिया। 
इस पर जापान ने हिन्दस्तानी रुई का बायकाट करना शुरू किया। जब 
उसने इस शर्त्र को उठाया तत्र व्यापारी संधि करने की बात चीत आरंभ 
हुई और उसके लिये जापान का व्यापारी-प्रतिनिधि मंडल हिन्दुस्तान में 
आया। वास्तव में ये घटनायें जापान और विलायत के होड़ के कारण 
हुई ओर वह होड़ हुई हिन्दस्तान में, इसलिये तीन व्यापारी-करार होने की 
आवश्यकता थी --विलायत ओर जापान और हिन्दुस्तान में, लेकिन हमें तो 
हिन्दुस्तान और विलायत, और हिन्दुस्तान और जापान इन दो ही करारों 

से मतलब है और इस पुस्तक के लिये तो हिन्दुस्तान ओर विलायत में 
हुये करार ही से ज्यादा मतलब है | सर विलियम क्लेअर लीस के 
नेत्रित्व में एक विलायती प्रतिनिधि मंडल हिन्दुस्तान में आया। 
हिन्दुस्तान की बाजू कहने के लिये सिफ बंबई के मिल मालिकों की संस्था 

( छिणफरैगा जियी-०कग्मशा३ :355०८०४०ा ) को बुलाया गया 
यद्यपि हिन्दुस्तान के अन्य भागों के मिल मालिकों का उसमें उतना है 
ही हित था। इतना होने पर भी उनको किसी तरह का मताधिकार नो. 
था; बंबई के मिल मालिकों की संस्था का नेत्रित्त सर एच० मूडी को 
दिया गया था इसलिये हिन्दस्तान और विलायत में हुए इस करार 
को मूडी-लीज करार ( ४०0ए [८८५ 78० ) कहते इस 
करार के अनुसार हमें क्‍या मिला १ साम्राज्यांतगत रियायत की नीति 


[ रें४ ] 


फिर सान्‍्य की गई । इसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि हिन्हुस्तान में 
अन्य देशों के माल की अपेक्षा विल्लायती माल को अधिक रियायत 
मिलना चाहिये | अगर आये कभी २५५ का ज्याद-कर ($:7:)अ६86) 
जो कि १६३१ के अक्दुवर में सब विदेशी चीजों पर लगाया गया 
था हटाया जाय तो उस अवस्था में विलायती माल पर कर न 
लगाया जाव। विलायत से यहां आयात होने वाले सूत पर कर कम 
कर दिया गया | विलायती नकली रेशमी कपड़ों पर कर भी ४० से 
३० फी सदी कर दिया गया। इसके उपलक्ष मे हिन्दुस्तान को क्‍या 
मिला ? एक तो यह कि अन्य देशों में जो सुबिधाये विलायती माल 
को मिलती है वे हिन्दुस्तानी वस्तुओं को ग्राप्त कर देने की व्यवस्था 
करने का वादा । इसके साथ यह भी वादा किया कि विलायत पहिले 
से अब अधिक मात्रा में हिन्दुस्तानी दई को उपयोग में लावेगा | 

अब हम थोड़े में हिन्दुत्तान ओर जापान में हुए व्यापारी करार 
को देखें, जिसका कि सार इस प्रकार हैः--इसके अनुसार हिन्दुस्तान में 
आयात होने वाले जापानी सामान पर अधिकतर ५० की सदी या 
सवा पांच आने फी पोंड के हिसाव से कर लगाया जा सकता था। 
आर ( हुधणाब 3एडंथा ) के अनुसार जापान ने खरीदे हुए ६० 
लाख गांठ दई के बदले में ३५ करोड़ गज जापानी कपड़ा खरीदना था | 
यह हिसाव एक साल के लिये था । 

सन्‌ १९३० में (तसतता शिगब्लागा लत ( रुइहर चीजों के 
संरक्षण का काबूत ) पास हुआ जो कि केवल तीन साल के लिये था | 
इसके अनुसार हिन्दुस्तान के यूती व्यापार को कुछ सुविधाएं प्रात हुई 
थीं। १९३३ में यह कानून समात्त होता था इसलिये १९३२ में इसके 


[ ३६ ॥ 

संबंध में जांच करना टैरिफ बोड के सुपुद॑ किया गया। टैरिफ बोर्ड, 
ने देशी कपड़े के उद्यम को अधिक संरक्षण देने का मत प्रदर्शित किया, 
परंतु इनका रिपोर्ट ठीक समय पर प्रकाशित न किया गया। १९३२ में 
रिपोर्ट तैयार किया गया और प्रकाशित किया गया १९३४ में। इस 
बीच के काल में मूडी-लीज करार, हिन्दुस्तान और जापान का करार, 
और ओठावा का व्यापारी करार, इन तीनों करारों पर जब हस्ताक्षर 
हो गये तब टैरिफ बोर्ड का रिपोर्ट प्रकाशित किया | अर्थात्‌ जब 
चोर सब बटोर ले गया तब जाकर संत्री ब्रैजया गया। अतएव 
हिन्दुस्तान--जापान, और हिन्दुस्तान--विलायत इन करारों को सम्मति 
दी गई। ओटावा करार और उसके परिणाम का अगले अध्याय में 
वर्णन हैं | 


9 ड़ 
माइक. ऑभिमाक ऊ (#] ् दि 


हे 


ओटदावा करार (08£9799 22806/) 
ओटावा करार हिन्दुस्तान के व्यापार में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। २१ जुलाई १९३२ को केनाडा के एक बड़े शहर ओठावा 
में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। 
हिन्दुत्तान के प्रतिनिधि होकर गये हुये श्रीयुत अतूल चर्ट्जी, रेनी 


ओर चेट्टी सरकारी नामजद थे | इनको न तो जनता ही ने चुना था 


ओऔर न इस बारे में व्यवसाय समितियों ((गया7ल'3 एप (0ग्राएश०४) 
ही से कोई सलाह ली थी। उच्के वाद आगत्त के महीने में 
एक दिन यह मालूम हुआ कि साम्राज्यान्तगंत देशों से आने वाली 
बहुत सी चीजों के लिये हिन्दुस्तान ने रियायत देना स्वीकार कर लिया 
है | इतना ही नहीं परंतु और भी कुछ कारवाइयां जल्दी से की गईं 
जिनका असर आगे के लिये पड़ने वाला था। इस करार पर रं८ 
अगस्त १९३२ को हस्ताक्षर हुए और भारतीय सरकार ने उसे स्वीकार 
कर लिया | परंतु इस करार को असंब्ली के सामने तब रक्‍्खा जब 
कि ग्रतिनिधि मंडल ( >6०४०४०णा ) का रिपोर्ट प्रकाशित किया 
गया ( नवंबर में ) | इसका कैवल यहीं उद्देश्य था क्रि असेब्ली को 
श्रपनी सम्मति देना ही पढ़े | परंतु जनता के प्रतिनिधि इस प्रकार 
मानने वाले न थे । एक कमेटी नियुक्त की गई। जिसकी वैठक कुछ 
घंटों ही में ही समास दो गई और उसने एक समझौता श्रागे रक्खा, 
गोकि अरब्ली इसके भी तीज विरोध ही में थी। अंत में असंब्ली को 
भुकना ही पड़ा, -लेकिन इस करार का जीवन कम करके तीन साल 


| रेप | 


रख दिया और यह शत रक्‍्खी कि इस करार के परिणाम का वार्षिक 
रिपोट प्रसिद्ध किया जाय | 
इस करार में यह ठहरा कि निश्चित वस्तुओं पर लगाये हुए करों में 
विलायत ने हिन्दस्तान को ओर हिन्दस्तान ने विलायत को रियायत . 
देना चाहिये। विलायती माल पर हिन्दुस्तान में ओरों से १० फी सदी 
कम कर लगना चाहिये, हिन्दुस्तान में अभी तक विलायती पौलाद 
ओर कपड़े पर रियायत थी, और विलायत में हिन्दुस्तानी चाय को 
रियायत थी | परंतु इस करार के अनुसार विलायत ने हिन्दुस्तानी 
जूट, चावल, लाख आदि इस प्रकार की वस्तुओं पर रियायत देना 
स्वीकार किया । इन वस्खुओं में जूट में तो हिन्दुस्तान का एकाधिकार 
(77009»709 ) है ही, इसलिये संसार में इस वस्तु म॑ उससे होड़ 
करने वाला कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में विलायत ने दिये हुए 
कागजी रियायत से हिन्दुस्तान को क्या लाभ था? वास्तव में इस 
प्रकार के करारों में परस्परिकता होनी चाहिये अर्थात्‌ दूसरे से जितना 
हम ले रहे हैं उतना ही उसे भी देना चाहिये | परंतु हिन्दुस्तान के प्रति 
इस तत्व का अनुसरण कभी भी न किया गया। वास्तव में यहां से 
वाहर मेजे जाने वाले माल का केवल तिहाई हिस्सा ही विलायत को 
जाता है, और शेष 2 और देशों को | इसलिये यह आवश्यक है कि ३ 
हम उन देशों से, जहां कि हमारा दो-तृतियांश भाग निर्यात होता है, ह 
मेल-जोल बढ़ावें। इसके अतिरिक्त यदि हम केवल विल्ञायत को जबरदस्ती 
सुविधाय दे, तो उन देशों में और हमसे वैसनस्य उत्पन्न हो जायगा। 
ऊपर तो हमने यह देखा ही है कि विलायत ने रिंयायत (र्रलला ०८) 
देकर हमें कोई सुविधा नहीं दी | क्योंकि ओठावा करार के 


(| १)» | 

अनुसार चाय और जूट के लिये हिन्दुस्तान को रिंयायत मिली, परंतु 
जूठ में वास्तविक कुछु मिली कि नहीं यह तो ऊपर ही दिखाया गया 
है। और चाय के बारे में जो रियायत हिन्दुस्तान को मिली है वही 
लंका को भी मिली है गोकि ओटावा करार से वह विलकुल अलग रहा । 

वास्तव में वात यद्द है कि हिन्दुस्तान की चाय पर केाई कर बैठाया 
जाता है तो विलायत में चाय का भाव वढ़ जाता है और हिन्हुस्तान 
के चाय के बगीचों के अंग्रेज मालिकों को लाभ कम होता है । दूसरी 
वात यह है कि विलायत कल-कारखानों वाला देश है। ऐसे देश की 
तुलना में जहां के उद्योग-धंदे बहुत बढ़े-चढ़े हैं, हिन्दुस्तान से विलायत 
के लिये सुविधाओं का संकल्य कराना अन्याय ही नहीं है बल्कि देशी 
उद्योग-बंदों का जो कि अमी भी छोटी अवस्था में है उनका गला घोटना 
है। असली ने नियुक्त की हुई कमेटी को उक्त दृष्ठि कोण से ओठावा 
करार की जांच करना आवश्यक था। परंठु उसने करार का जीवन 
तीन वरस कर देने ही में समाधान मान लिया | वास्तव में इस करार 
को हिन्दुस्तान के लिये फायदेमन्द साबित करने की जिम्मेदारी सरकार 


ओटावा करार हिन्दुस्तान फे गले तो जबरदस्ती उतारा गया। 
परंतु केनाडा जैसे स्वयं-शासित आधिपत् ( 350289०एश॥्रांगए 
तंगगांगंणा ) को भी श्रंग्रेज खींच ही लाये। इस करार में शामिल 
होने से केनाडा दिचकिचा रहा था यह संसार भर में प्रसिद्ध हो गया 
या। क्योंकि इस करार के अनुसार बहुत सी विलायती चीज केनाडा 
म॑ खपने लगती, जिससे अमेरिका के संयुक्त-देश का लाखों डालरों का 
नुकसान होता । इस नुकसान के डर ने अमेरिका के साहूकारों में 


[ ४० | 
खलबली मचा दी | केनाडा की राजनैतिक पार्टियों को द्रव्य की 
सहायता अमेरिका ही से होती है, इस लिये उनकी केनाडा के नेताओं 
पर काफी धाक रहती है [| इस अवसर पर भी उन्हों ने अपनी धाक 
जमाने की कोशिश की लेकिन अमेरिका के आयात-नियात करों के 
कारण केनाडा के लोग अंग्रेजों की हो ओर भ्ुके | इस प्रकार, अंत में, 


विलायतव (एक तरफ ) ओर न्यू फाउन्ड लैन्ड, दक्षिण अफ्रीका, 


आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैन्ड, हिन्दुस्तान और दक्षिण रोडेशिया, इन देशों 
में सात करार हुए। इन करारों के अनुसार विलायत को भी कुछ 
आधिपत्य राज्यों ( [)0777०॥5 ) को रियायते देनी पड़ी | ओर देशों 
की ठुलना में आस्ट्रलिया और केनाडा को गेहूँ के लिये (६ पे फी 
बुशल ) 'रियायत दी | यूरोप के देशों की ठलना में आस्ट्रेलिया और 
दक्षिण अफ्रीका को वहां की शराब और फलों के लिये; डेअरी की 


चीजे (0भा9 97००४८७ ), अंडे, मुर्गी आदि चीजों के लिये केनाडा, द 


आस्ट्रेलिया ओर न्‍्यूजी लैन्ड को रिय्रायत दी । इस प्रकार से 
आधिपत्य-राज्यों को रियायते दी गई। 

केनाडा और आस्ट्रेलिया काहित गेहूं में था; आस्ट्रेलिया, 
केनाडा, न्यूजी लैन्ड, दक्षिण रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका का मांस 
ओर मांस से बनने वाली वस्तुओं में हित था ; न्यूजी लैन्ड, केनाडा 
ओर आस्ट्रेलिया का हिंत था डेअरी की चीजें और मुर्गी आदि वस्तुओं 
में। इस प्रकार प्रत्येक देश को विलायत के सिर वे-वे चीज लादनी 
थीं। इसमें हिन्दुस्तान का भी एक छोटा सा भाग था; वह कालीन, 
धुत्सा, लोई, चमड़ा, जूट के सामान और चंदन का तेल अधिक मात्रा 
में विलायत को बेचना चाहता था। थोड़े दिनों के लिये कुछ लाभ 


के 


६ ४९१ | 
इस करार से संभवतः हुआ हो परंतु यह सच है कि इस समस्त- 
साम्राज्यांतगंत-प्रबंध से हिन्दुस्तान को कोंई कहने लायक लाम न हो 
सका | इस संबंध में मि० कोल का कथन विचारणीय है। वे कहते हू 
” कि “एक मामूली साल में हिन्दुस्तान से निर्यात होने वाली वस्तुओं 
का केवल चौथाई भाग ही विलायत खरीदता है । और हिन्दुस्तान में 
थग्रायात की जाने वाली चीज अधिकतर विलायती ही रहती हैँ; ओर 
जिन चीजों को वह विलायत भेजता ही है उनके लिये हिन्दुस्तान को 
उसकी चीज खरीदने का आश्वासन देना व्यर्थ है |? मि० कोल थागे 
कहते हैँ कि “हिन्दुत्तानी चीजों के लिये वास्तविक वाजार है पौर्वात्य 
देश और केवल विलायत के स्वार्थ के लिये हिन्दुस्तान से व्यापारी करार 
करना जिसमें कि उसका जापान, चीन ओर अन्य एशिया के देशों 
के साथ का व्यापार कम हो, हिन्दुस्तान के हित के विदद्ध है। 
६ महीने पढिले सचना देकर करार समाप्त किया जा सकता हे लेकिन 
इसमें तथ्य बिल्कुल नहीं है | क्‍योंकि यह धारा सभाओं द्वारा ही किया 
जा सकता है। और इसलिये असंब्ली ने करार समाप्त करने का 
प्रत्ताव पास करने पर काउन्सिल आफ स्टेट, जिसमें सरकारी और 
नामजद लोगों ही का बहुमत रहता है, उसे नापास कर देगा; ओर 
यदि इन दोनों सभाश्रों में एक ही राय दिखाई गई तो गवर्नर जनरल 
> अपने खास-अधिकार ( ४८४७० ) से उसे रद्द कर सकता दे । इसके 
साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि वाजारों में गड़बड़ी 
करने से उसका सरकारी वजट पर असर पड़ता है। जब बजेट में 
कठिनाई पड़ेगी तो कया सरकार क्र बढ़ायेगी ! यदि ऐसा करेगी तो 
उपभोक्ताओं को तकलीफ उठानी पड़ेगी; ओर यदि पुराने करों में कमी 


ध्‌ 


ह. का 


करेगी तो वजेट गड़बड़ हो जायगा |?! 


ओटावा के व्यापारी करार पर भारतीय सरकार ने नियुक्त किये हुए 
प्रतिनिधियों ने ₹८-८-३२ को हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार बंध 


जाने के बाद असंब्ली में उसकी स्वक्किति प्राप्त करने के लिये भेजा 
गया | असब्ली ने तो करार पर विरोध प्रकट ही किया था परंतु जनता 


ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी राय जाहिर की। मद्रास प्रांत ' 
के व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र ( ८णाश्मॉपथा८ए ) से श्रीयुत चेद्टी ( जोकि. 
ओटावा करार पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे ) खड़े हुए थे | 


श्रीयुत चेद्दी हार गये। इनकी हार ने साफ साफ जाहिर कर दिया 
कि न तो जनता ओठावा करार चाहती है ओर न वह सरकार के हाथों 


की कठ्पुतलियों को चाहती हैँं। इसके थोड़े ही दिनों बाद ओठावा 


करार समाप्त करने के लिये ६ महीने पहिले सूचना देकर उसे समाप्त 
कर दिया गया. ओर उसके वाद कोई भी करार उपस्थित न किया गया। 
किस प्रकार यह करार हमारे लिये हानिकारक है इसे विस्तार में जानने 
के लिये पाठकों को, असेंब्ली ने इस संबंध में नियुक्त की हुई कमेंटी का, 
रिपोट पड़ना चाहिये | पहिली वात तो यह है कि यह कहीं भी सिद्ध न 
किया गया कि यह करार हिन्दुस्तान को लाभदायक है। इससे 


मिलने वाले लाभ का पोलापन भी इस परिच्छेद म॑ साफ साफ दिखाया 


गया है | 


करार के ज्ञेत्र से बाहर की बहुत सी चीजें जो कि विल्नायत में खपती 


हैं; लेकिन उनकी हिन्दुम्तान में थोड़े प्रमाण में ही उपज होती .है 
उनके लिये हिन्दुस्तान को उपनिवेशों ((१००४रं८३) के साथ होड़ करना 
पड़ती थी, इसलिये उन चीजों के संबंध में हिन्दुस्तान को कोई फायदा 
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न मिला | फिर बहुत सी ऐसी तैयार वस्तुएं हैं जिनको विलायत थोड़े 
ही ग्रमाण में निर्यात करता है परन्तु हिन्दुस्तान में उन वस्ठुओं की 
खपत बहुत अधिक प्रमाण में होती है। ये चीज अन्य देशों से 
हिन्दुस्तान में आता हू | इस संबंध में साम्राज्यांतर्गत रियायत 
से भावों को बढ़ाने के सिवाय हिन्दुस्तान को ओर कोई लाभ नहीं 
होने का। फिर यह भी डर है कि इतने विलायती चीजों को 
रियायत देने से हिन्दुस्तान के उद्योग धंधों का वाल्यावस्था 
में ही खात्मा हो जायगा | खाद्य वस्तुओं के निर्यात का ३० फी सदी, 
कच्चा माल और तेयार माल का ४३२ फी सदी हम विलायत को भेजते 
हैं। श्र तैयार माल के कुल आयात का ६५ फी सदी मूल्य का माल 
हम विलायत से लेते हैं | फिसकल कमीशन ( 5८४ ८णायाय्रांइशंणा ) 
के अनुसार कच्चे माल के लिये रिंयायत॒ की आवश्यकता नहीं, इस- 
लिये हिन्दुस्तान को कोई लाभ नहीं है परंतु विल्ायत को जी कि 
तेयार माल भेजता है उसे रियायत दी गई। इस प्रकार विलायत 
को इस करार से दुह्देरी लाभ हुआ | 

मूं गफली, चावल और जूट का तयार माल हमारे यहां बहुत ज्यादा 
होता है लेकिन विलायत में इनकी खपत थोड़ी है | इसलिये हिन्दु- 
स्तान को कुछु मी लाभ न हुआ। बहुत से विदेशी कारखानेदारों की 
हिन्दुस्तान में मी फैक्टरियां (अलीमूनियम ) है, ओर १० फी सदी के 
रियायत से वे अच्छी तरह से हिन्दुस्तानी कारखानेदारों के साथ होड़ कर 
सकते हैं | ब्रेजील जिसने कि केवल भाव बढ़ाने के लिये, जून १९३२ 
तक, दो साल में १८४५ मिलियन पौंड कौमत की कीफी समुद्र में फक 
दी, ऐसे देश के साथ होड़ करने में हमें इन रियायतों से क्या लाभ 
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हुआ | हिन्दुस्तान के आ्थिक इतिहास में ओठावा कगर भयंकर 
दुर्घटनाओं में से एक है परंतु आशा है कि इसकी पुनराद्नत्ति न होगी | 
परंतु इस प्रकार के अनेकों करार जितनी सुविधाय नहीं दे सकतीं वे 
सब नये विधान में व्यापारी हित-संरक्षण के जरिये प्राप्त कर ली 


गईं हैं। 


74६. 


कि. 


रेलवे (8६ ए ४४) 


रेल और जहाज, इन दो यातायात के साधनों का आपस में एक 
विलक्षण सहयोग रहता है। इनसे जिन कारखानों का संबंध रहता हैं 
वे इनसे एक अंदरूनी समझौता करके इस तरीके से किरायों को ठहरा 
लेते हैं कि देशी उद्योग घंधों पर उनका बुरा असर पढ़ता है। 
लंकाशायर से बंबई, मद्रास या द्यूटीकान को कपड़े की एक गांठ 
भेजने में वरावर किराया लगता है; और यह किराया कम होता है 
अहमदाबाद से हैदराबाद या नागपूर से दिल्‍ली तक के रेलगाड़ी के 
किराये से | बंबई से एक टन यथा ५ गांठे रूई की लीवरपूल भेजने के 
लिये २० शि० या रू० १३--५--४ लगते हैं। लेकिन उर्सी को 
अदोनी से बंबई (३०० मील ) के लिये ३१४ २०, अ्रदोनी से 
अ्रहमदाबाद तक के लिये ७० द० लगते हैँ। दिल्ली से मद्रास तक 
का यई के लिये कम किराया है बनिस्त्रव उससे और पहिले के शहरों 
के | इटली से सिन्हुस्तान में संगमरमर लाने में जितना किराया लगता है 


उससे अधिक किराया लगता है जैपुर से मद्राव संगमरमर भेजने में। 


झआन्यवर्प या ब्रसेल्स से हिन्दस्तान के किसी भी बंदरगाह तक लोदे के 
लिये जहाज का किराया १० 5० फी तोल है; लेकिन उतने ही लोहे का 
जमशेदपूर से नागपूर वक का रेज्ष का किराया १३ *० है। दई के लिये 
तिरपुर से लंकाशायर तक के किराये से दिल्‍ली का किराया ज्यादा है | 
इस प्रकार के ऐसे श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हूँ जिनके कारण देशी 
उद्योग धंघों की प्रगति में रकावट पढ़ी रहती है; और किराये लगाने की 
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प्रथा के कारण इस परतंत्र देश में इस सस्तई से विदेशी माल घुसेड़ा 
जाता है कि देशी वस्तुओं को उनसे सामना करना असंभव है | द 
हिन्दुस्तानी रेल्वेज (रेलगाड़ियों की कंपनियां) का किराया निश्चित 
करने की नीति किस प्रकार विलक्षण है इसे डा० एच० आर० सोहनी 
ने शताधा शीधाशुःण?? ( हिन्दुस्तानी यातयात ) नामक एक 
पुस्तिका में अच्छे ढंग से दिखाया है | उनका कहना है कि “ बंदरगाहों 
ओर अंदर के केन्द्रीय स्थानों के लिये किरायों के दर अन्य जगहों के 
दरों से बहुत कम हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के सामानों के लिये अधिक 
से अधिक और कम से कम दर सरकार निश्चित करती है| इस संबंध 
में सरकार की नीति हिन्दुस्तान के कृषि और उद्यम के हित में नहीं हैं 
ओर इसलिये अंत में रेल्वेज के हित के विरुद्ध भी सिद्ध होगी ।” 

रेल के दरों के बारे में हम “00 फ्रलए ध्गुंणए ए#गशीलए८४ 
नामक पत्रिका का कुछ भाग देते हैं;--- 

“हिन्दुस्तान में रेलों के दरों की योजना इस ढंग से की गई है कि 
इससे आयात ओर निर्यात व्यापार की वृद्धि होती रहे और देशी 
व्यापार दवा रहे | ये दर वंदरगाहों से आने वाले ओर अंदर से वहां 
जाने वाल्ले व्यापार को ही प्रोत्साहित करते हैं ओर अंदर के अंदर के 
व्यापार को हतोत्साहित करते हैं। रेल के दर आम तौर पर देशी 
उद्योग-धंधों ओर खासकर घरेलू उद्योग-धंधों को बढ़ने नहीं देते । के 
अक्सर यूरोपियन फर्मो को संरक्षण और सुविधाएं देने के लिये चीजों 
की जिन्सवारी इस ढंग से की जाती है कि उनको कम दर देना पड़ता 
है| श्री० मुख्तार सिंह ने केन्द्रीय असंबली में इस संबंध में एक यूरोपियन 
कंपनी का उदाहरण दिया कि उसे चीनी के खास दर की सुविधा 


| ४७ | 

दी गई है। उन्होंने कहा कि “चीनी के लिये रोजाऊ$ को खास दर 
है। क्या में पूछ सकता हूं कि वह भेद-भाव क्‍यों किया गया ? यदि 
क्राई मनुष्य रोजा से चीनी भेजता है तो उससे उसी दर के हिसाव से 
किराया नहीं, लिया जाता कि जिस दर के हिसाव से केज्यू एन्ड कं०? से 
लिया जाता है। में नहीं समक सकता कि एक खास फर्म के लिये इस 
तरह मेद-भाव क्‍यों किया जाता है ? इसका कारण यदि कुछ हो सकता 
ह तो बदी कि वह एक अंग्रेजी फर्म है और दूसरे हिन्दुस्तानी हैं।” 

यह कहा जा सकता है कि किज्यू एन्ड कं०? एक बहुत बड़ी फर्म 
है ओर वह बहुत ज्वादा तादात में चीनी तैयार करती है, इसलिये 
उसके लिये खास दर रक्खे गये है। परंतु क्‍या में जान सकता हूँ कि 
खास दरों की सुविधा उन फर्मा को भी क्यों न दी गई जो कि अच्छी 
फैक्टरियों से चीनी तेयार करती हैं ? 

रेल्बे स्टोर के कंट्रोलर बहुत करके अंग्रेज ही होते हैं ओर ये अक्सर 
विलायती ही सामानों की पसंदी करते हैं| जब हम यह बात ध्यान में 
लाते है कि सरकार इस देश म॑ं सबसे बड़ी खरीददार है क्‍यों कि वह 
करोड़ों रुपयों का सामान सेना. रेलवेज, बंदरगाह आदि विभागों में 
लगने की आवश्यक वस्तुओं के लिये खरीदती है, तब हम अंदाज 
कर सकते हैं कि हमारे देशी उद्योग-घंधों के प्रगति को कितनी वाघा 
पहुँचती है |” 

सरकार का सिंचाई विभाग से रेलवे विभाग की ओर बहुत ध्यान 
रहता दे | इस बारे में श्री० आर० सी० दत का निम्न कथन ध्यान 


....->---»» जा “»»कीनननओन -०-क 8७.3 «एक -मााक»ननननमनन 
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& रोजा ई० आई० आर० पर एक स्टेशन है, यहां एक 'रोज़ा 
श्रूगर फैक्टरी है । 





[ पे | 
देने योग्य हैः-- 

“विलज्लायती कारखानेदारों ले सोचा कि रेलवे के जरिये हमारा: 
माल हिन्दुस्तान के कोने कोने तक ज्यादा आसानी से ओर अच्छी तरह 
से जा सकता है बनिस्वत नहरों के; बस तुरंत कंपनी सरकार और " 
ब्रिव्िश सरकार पर पार्लियामेन्ट दंबाव डालने लगी कि रेलवे लाइन 
बढ़ाई जायें । रेलवे लाइन बढ़ाई गई | लेकिन इससे सरकारी आय का 
एक बड़ा हिस्सा खच हो गया [? । 

यह हो सकता है कि हिन्दुस्तान में पहिले पहल रेल यौद्धिक आव- 
श्यकताञओं ( 508८2० 9एा905९५ ) के लिये बनाई गई थीं। परंतु 
रेलवे बनाने में जितनी पूंजी लगाई थी उस पर ४ फी सदी मुनाफा देने 
की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी और कुछ रेलबंज तो नुकसान पर ही 
चलती रहीं | इन सब पर सरकार दुर्लक्ष कर सकती है | लेकिन सिंचाई 
के किसी भी हिस्से में उसका खच पूरा होकर लगी हुई पूंजी भी निक- 
लने की आशा न हुई तो सरकार उस काम को हाथ में नहीं लेती | 
सन्‌ १९०० तक हिन्दुस्तान को रेलबे के निस्त्रत कुल ३९० करोड़ 
रुपयों का नुकसान हुआ है, और ८० करोड़ रुपये, मनाफे की जिम्मेदारी 
लेने के कारण देने पड़े । रेलवे को कंपनी के हाथ से अपने द्वाथ में 
लेने में सरकार ने केसी दुष्प्पी चाले चलीं इसका एक ताजा नमूना 
देना वे मौके न होगा | “सोशल आइडंर” में एक लेखक लिखते हैँ;---.. 

“हिन्दुस्तानियों के अधिक आग्रह करने पर , १९३१ में भारतीय 
सरकार ब्रिटिश स्टक रखने वालों से ( 500८६ ॥०१6४ ) बी० एन्ड 
एन० डबल्यू रेलवे खरीदने को राजी हुईं। इस कंपनी के ब्रिटिश 
मालिक सालाना डिविडेन्ड के साथ-साथ, लगभग ६० बरस पहिले हुए 


ब कं 
कर 
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करार! के अनुसार, लगाई हुई पूंजी पर ३३ फी सर्दा गारन्दी 
किया हुआ ब्याज पाते हैं। वे लगातार डिविडेन्ड पाते गये हैं और 
डिविडेन्ट ज्यादा ही ज्यादा होते गये--१९२४३ में इस कंपनी का 
,११ फी सदी डिविडेनल्ड था और १९३६ में श्य फी सदी था। 
नकद वचत ( ८8शला 2६८ए८६४ ) इस कंपनी की आज दिन 


५ः 


२,१५०,००० पों० है, जब कि लगाई हुईं कुल पूंजी ३,०००,००० पौं० 
ही है। इस कंपनी को दी हुई सुविधा ( ००१८८४आं०॥ ) की मुदत बहुत 
पहिले ही समात्त हो चुकी है । 

सन्‌ १६२३ में ही सरकार ने स्वयंम ही हिन्दुस्तानी रेल्वेज के 
ब्रिविश स्टाक उनके मालिकों से खरीदने का इरादा किया था। फिर 
उसका धीरे-धीरे हिन्दीकरण ( |रताक्यांब्गाणा ) करने का भी सर- 
क्वार का विचार था | इसी के अनुसार ई० आई० और जी० आई० पी० 
रेल्वेज सरकार ने लीं। उसके वाद बी० एन्‍्ड एन० डवल्यू का १६३१ 
में नंबर आया | इसी साल ब्रिटिश सरकार ने सुबय मान ( (०0 
उ्रधावंगाए ) को छोड़ दिया जिसके कारण बैंकरों या साहूकारों की 
प्रह सौदा करना गुजारा न हुआ | इसलिये वीं० एन्ड एन० डवबल्यू 
की खरीद १९३७ के लिये स्थगित कर दी गई | 

अब इसके बाद क्या हुआ ? भारत मंत्री ने इस रेलवे को खरीदा 
नो नहीं ही बल्कि असेब्ली को इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर 


“ द्ये बिना ही पहिले तो इस कंपनी की दी हुई सुविधा (८०णगा००5४०ा ) 


१९४२ तक बढ़ा दी और फिर--फिर जो कुछ हुआ वह सरकार 
की ओर से न वताया गया बल्कि उसका पता चेश्ररमैन के 
व्याख्यान से जो कि उन्होंने हिल्‍्सेदारों की सभा में दिया था उत्तत्ते 


[ ४० ।ै 
मालूम हुआ | उन्होंने इस समा में उपस्थित सज्जनों से कहा कि 
ध्पारत मंत्री ने १९४२ के आगे भी कंपनी चलाने की. इजाजत 
दे दी है ।” रे 
इसमें ध्यान में रखने लायक बात यह है कि कर देने वाले (5 क्‍ 5 
08ए०७ ) हिन्दुस्तानियों को इस रेलवे कंपनी में लगाये हुए मूल पूंजी .. क्‍ 
पर ३३ फी सदी व्याज देना पड़ रहा है। अब हम इस बात को. ध्यान 
में रखते हुए, सरकार सिंचाई की ओर किस ढंग से पेश आती है. 
इसको देखें। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों में सिंचाई 
के लिये बांध बनाने की योजना वहुत डर-ढर कर पूरी की गई -थी। 


तिस पर भी इन दोनों स्थानों में लगाई हुई पूंजी पर इतना अधिक , 


लाम हुआ है कि क्रश: १९ और १२ फी सदी व्याज का फायदा 
हुआ | इतना होते हुए भी सरकार इन बांधो के जरिये सिंचे हुए 

खेतों से २५ रु० फ़री एकड़ के हिसाब से ज्यादा कर बसूल करती. रही 
है (१५ ७--३१७ से यह कर बंद कर दिया ) | सिंचाई को . 
योजनाओं को दो हिस्सों बांठा गया है---उन्पादक ( 29० 0८४४९ ) क्‍ 
ओर संरक्षक ( ?िणव्लांएट )। संरक्षक योजनाओं को भी. कम 

से कम एक निश्चित हृद्द तक उस योजना का खच्च संभालना ही पड़ता 
है। दस वर्ष पहिले ( १९२९ ) एक .भद्ग पुरुष ने मद्गास सरकार के 
पास एक योजना भेजी थी। अधिकारियों ने उस पर-यह राय दी 
कि यह योजना उत्पादक तो नहीं ही है परंतु इससे इतनी भी आमदनी: 
नहीं हो सकती कि यह संरक्षुक हो सके। लेकिन जब रेलवे का प्रश्न 
आता है तब सरकार इस बात पर विचार करना ही आवश्यक नहीं 
समझती कि य्रह उत्पादक होगी या संरक्षक] वे व्याज की गारन्टे 


है. ही. 

देकर रेलवे बनाने की इजाजत दे देते हैं; और वास्तव में गारन्टी देने 
के मानी होते हैं कि रेलवे वनवाना सरकारी या जनता के खर्च से, 
लेकिन मुनाफा देना दूसरों को | इसका उद्येश प्रत्यक्ष है। सैनिक आव- 
श्यकताओं के अलावा रेल््वेज विदेशी माल देश के कोने-कोने में 
फेलाती हैं और हिन्दुस्तान के मिन्न-मिन्न भागों का कच्चा माल बाहर 
भेजने में मदद करती हैं| 

इस परिच्छेद म॑ प्रथम ही हमने यह दिखाया है कि जहाजी ओर 
रेलवे कंपनियां मिलकर किस प्रकार पक्ष-पात-युक्त किराये लगा कर 
विदेशी माल फैलाने में मदद करती हैं ओर किस प्रकार देशी माल के 
फ़ैलाव को रोकती हैं। रेलगाड़ी की लाइन बनाते समय न तो शहरों 
की रचना की ओर ध्यान दिया गया है और न देहातों में से लाइन 
ले जाते समय स्वास्थ्य के नियमों को ही ध्यान में रकक्‍्खा गया है । 
बहुत से लोगों का विश्वात है कि अंग्रेज ही मलेरिया बुखार को हिन्दु- 
स्तान में लाये हैं यद्यपि इनका विश्वास सवंथा ठौक नहीं है | जैसे बिना 
आग के धुआ हो ही नहीं सकता उसी प्रकार इस गलतफहमी को भी 
घप्रत्यक्ष ही क्‍यों न हो कुछु न कुछ आधार अवश्य ही होगा । वासद 
में वात यह है कि रेल की लाइनों के वांधों ने पानी के नेसर्गिक बहाव 
को रोका है और यह बंगाल में विशेष कर हुआ है। बंगाल में इन 
बांधघों के कारण पानी के बड़े-बड़े तालाव और भीले वन जाती हैं 
जिनमें कई महीनों तक पानी बना रहता है। इन वांधों में पानी के 
बहाव के लिये रास्ते रहते हैं लेकिन वे इतने कम पड़ते हैँ कि जल्दी से 
जल्दी पानी नहीं वहा ले जा सकते | इसका परिणाम यह होता है कि लोगों 
को करीब-करीब पानी ही में महीनों रहना पड़ता है और उस बंघे पार्नी 


हे हि म्ड हे (2 (. 
8 [9 2 


््ा 





[ ५२ | 


में मलेरिया के कीड़े पैदा हो जाते हैं जिससे लाखों की संख्या में 


बंगालियों के ग्राण जाते हैं। यदि सरकार ने विलायत के व्यापार की 
ओर कम ध्यान देकर हिन्दुस्तानियों के स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान 


दिया होता तो वे इस तरह वेपरवाही की रचना कभी भी न होने : 
देते और न सिंचाई की योजनाओं की ओर दुलक्ष ही करते | लेकिन 


सबसे अधिक ध्यान तो उनका विलायत के आथिक हित का रक्षण 
करने की ओर रहता है | 
इस परिच्छेद को समास करने के पहिले वेजबुड कमेटी की शिफा- 


रसों, की ओर जो कि १६३७ में प्रकाशित की गई है, पाठकों का ध्यान 


आकर्षित करना असामयिक न होगा | इन शिफारसों का उद्देश्य यह 
है कि फेडरल सरकार को अपनी आय में रेलवे की आय न लेना 
चाहिये | वास्तव में इसके अंदर छिपा हुआ उद्देश्य है प्रांतीय आर्थिक 
उगम कम करना, क्योंकि नेमियर रिपोट के अनुसार एक दिन प्रांतीय 


सरकारों को रेल्वेज से आथिक मदद मिलने वाली है | अब इस बात पर 


जोर दिया जाता है कि रेलवेज की आय केवल रेलवेज के लिये .ही 
लगाना चाहिये | 


१९३५ के विधान में एक ओर रोक रक्‍्खी गई है, और वह यह कि 
भविष्य के हिंदुस्तानी संघ शासन ( [८१७८४४०॥ ) में रेलवेज की तो 


तवदीली हो सकती है लेकिन किरायों के दरों में नहीं हो सकती है। 
किरायों के दर रेलवे बोड निश्चित करेगा जिसे कि गवनर जनरल उसे 
दिये हुए खास अधिकार के अनुसार मनमानी नियुक्त करेगा। रेलवे 
बो्ड स्वयं पारलियमेन्ट के एक्ट के अनुसार स्थापित किया जायगा 


जिसमें कि भारतीय सरकार का कोई अधिकार न रहेगा। अर्थात पार्लि- 
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यामेन्ट बोर्ड स्थापित करेगी और गवर्नर जनरल उसके मेंबर नियुक्त 
करेगा। ये लोग किरायों के दर निश्चित करेंगे जो कि वास्तव में 
विदेशी व्यापार अच्छी तरह चलाने की कुंजी है। नहीं तो किस तरह 
आस्ट्रेलिया का गेहूं पंजाब के गेहूं से होड़ करेगा या किस तरह इटली 
का संगमरमर जैपूर संगमरमर से होड कर सकेगा ! रेलवे के दर उन 
तीन या चार चीजों में से हे जिनके कारण देशी माल से विदेशी 
माल बहुत दूर से आने पर भी उनसे सस्ता बिक सकता हे। अन्य 
तीन चीज है विनिमय, चलन और आयात-निर्यात कर | 








जहाज (5॥#ांफएा४8) दे 
रेलवे कंपनियां और जहाज की कंपनियों में एक ऐसा करार होता 
है कि यदि बंगाल का एक किसान अपना जूट बाहर भेजना चाहता... 
है तो उसे जहाज की खास कंपनी से माल भेजना चाहिये नहीं तो. .. 
उसके गांव से जहाज तक माल ढोने के लिये रेलवे तैयार नहीं होती | क्‍ 
जब जूट की मिलें जूठ पैदा करने वालों से उसे. खरीदने को करार . 
करते हैं तो उस करार में यह भी एक शर्त रहंती दे कि नामजद जहाज 
की कंपनी से ही माल भेजा जाय। और यह कंपनी ऐसी होती है. 
जिसमें अंग्रेज व्यापारियों का हित होता है। यदि जूट पैदा करने वाले 
उस कंपनी को अपना माल नहीं देते तो जूट की मिल भी उनसे 
जूट नहीं खरीदती । 
जहाजी कंपनियों के बारे में सब प्रसिद्ध है कि जहाजी कंपनियों 
ने एक बट्टे की प्रणोली रक्खी है जिसके जरिये व्यापारी 
हमेशा के लिये उस कंपनी के शुलाम हो जाते हैं। वह प्रणाली इत 
प्रकार हैः -यदि व्यापारी एक साल तक खास-खास कंपनियों को अपना 
सामान देते रहें तो उनको दूसरे साल भेजे हुए माल के किराये में बच्चा -< 
मिलेगा, लेकिन वह भी साल के अंत में | इसमें चाल यह है कि इस 
साल का वद्य अगले साल के किराये में मुजरा होगां, यानी अगर ' 
अगले साल सामान ही उस कंपनी को न दिया तो बद्दा भी न मिलेगा । 
अगर वद्या लेना है तो ककमारो ओर उन्हीं के जरिये माल भेजो। 
अब इसके बाद किरायों के दरोंकी लड़ाई | इससंबंघ में हम,आनरेवुल . 
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मि० पी० रामदास पन्‍्तलू ने "त्रिवेणी! में व्यापारी जहाजों 
( /(6ध८थापध० गराध॥6 ) पर लिखे हुए लेख से उद्धत करते हैं | 
विदेशी जहाजी कपनियां अपने दर वहुत ज्यादा कर देती हैं जब कि 
उनसे होड़ करने के लिये कोई नहीं रहता, ओर जब इनसे होड़ 
करने के लिये कोई खड़ा होता है तो ये अपने दर इतने कम कर 
देते हैं कि वह वेचारा अपना व्यापार समेट लेता है। इस बारे में 
जिडट्ब ०0ग्रागांईअंणा ( आधिक कमीशन ) ऐसे तज्न समूह का 
कथन इस प्रकार है;-- 

“बहुत कुछ रेलवेज के दरों की शिकायतों की तरह ही समुद्रतट 
जहाजों के दरों की शिकायतें हमें मिली हैं। इनके कारण भिन्न हैं। 
परंतु उनका प्रभाव बहुत कुछ समान ही कहा गया है, अर्थात्‌ विदेशी 
माल की ठुलना में देशी वस्तुओं को यातायात में कठिनाई पड़ती है | 
देशी वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं की तुलना में जो नेसगिंक 
( अर्थात्‌ दूरी का ) संरक्षण रहता है वह इस प्रकार दरों के भेद-भाव 
से व्यर्थ ही नहीं हो जाता परंतु इससे भी गहरा असर डालता है। 
समुद्रतठ के जहाजों के दर इतने अधिक क्‍यों हैं इसका कारण है 

एकाधिकार! ( 770?07० ४ ) ! विदेशी जहाजी कंपनियां जब देखती 
हैं कि कोई हिन्दुस्तानी जहाजी कंपनी स्थापित हो रही दे तो दे 
समद्रतट के किरायों के दरों को इतना कम कर सकते दे कि चाहे 
उनको लाभ के बजाय नुकसान ही क्‍यों न हो | इस कारण हिन्दुस्तानी 
कंपनी को अपना काम बंद करना पड़ता है, क्‍योंकि कोई भी देशी 
कंपनी बहुत दिनों तक नुकसान उठाते हुए काम नहीं कर सकती 

सिफ एक सप्ताह पहिले ही श्री वालचन्द हीराचन्द ने, सींधिया स्टीम 


हिल गण 8 
नेविंगेशन कंपनी के हिस्सेदारों के सम्मुख व्याख्यान देते समय दरों 
की लड़ाई का नया रूप उन्हें बताया । श्री हीराचन्द्र ने साफ ही साफ. 
कहा कि विदेशी कंपनियां दरों को इस तरकीब से निश्चित करती हैं 
कि उनका उद्देश यह होता है कि एक -ठन सांमान' भी हिन्दुस्तानी 
जहाजों को न मिल सके । इसकी उन्हें बिलकुल परवाह नहीं रहती कि 
इस लड़ाई में कितना नुकसान होगा । श्री हीराचन्द ने उपस्थित किये 
दरों की लड़ाई के वर्णन को पढ़ने पर यह पूरी तौर से साबित होता 
हे कि विदेशी कंपनियां हिन्दुस्तानी कंपनियों का व्यापार मारने के लिये 
दरों को वेघुनाफे की कक्षां तक भी ले जाते हैं। विदेशी, कंपनियां 
“ट्रेम्म/ जह्यज भी रखते हैं जो कि ठाइमटेबुल के अनुसार सफर नहीं 
करते । इसलिये वे और भी कम दरों पर सामान ले जाते हैं। इससे 
दरों की लड़ाई और भी कठिन हो जाती है । । 

समुद्रतट के लिये किरायों के दर कम करने पर भी विदेशी 
कंपनियां अपने हिस्सेदारों को अधिक डिविडेन्ड दे सकती हैं। इसका 
कारण यह है कि उनको अन्य बहुत सी सुविधाय हैं । यद्रापि संघुद्रतर्ट 
के व्यापार में हिन्दुस्तानी कंपनियां आ -जाने से विदेशी कंपनियों. को 
अपने दर ( समुद्रतटीय ) घटाने पड़ें हैं, फिर भी बहुत से सामुद्रिक 
एकाधिकार उनहीं के हाथ में हैँ, ओर सरकार से भी उन्हें डांक लें 
जाने के ठेके मिलते हैं| इन कारणों से उन्हें काफी सुनाफा हो जाता 
हैँ । इसके साथ ही एक वात यह भी है कि हिन्दुस्तान का सारा 
विदेशी व्यापार विदेशी व्यापारी फर्मो के हाथ में हैं, इस कारण यहां 
का सब विदेशी व्यापार इन्हीं विदेशी कंपनियों को ही मिलता है। 
फिर विलायती जहाज़ी कपनियां और रेलवे कंपनियां जब मिल जाती _ 
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हैं तव उस समय भी देशी जद्दाजी कंपनियों को चुकसान होता दै। 
मर्केन्दाइल मेरीन कमेटी के सामने सदूत पेश किया गया ह कि एक 
जहाजी कंपनी और रेलवे कंपनी में ऐसा करार हुआ जिसका 
उद्देश्य या व्यापार को एक खास बंदरगाह की ओर खींचना क्यों कि 
वहां उनको अधिक सुविधाय मिलती थीं | इतनी वात यह सिद्ध करने 
के लिये काफी है कि खुले व्यापार की नीति हमारे जहाजी व्यापार के 
उन्नति में वाधक है; और हिन्दुस्तानी जह्याजी व्यापार के लिये 
आवश्यक सुविधाय उपस्थित करने पर मरकेन्टाइल मेरीन कमेटी ने 
बहुत गैक ही जोर दिया है । 

अब यह समाधान की वात हैं कि १५ नववर १९३७ से वे कंप- 
नियां, जो कि 59999 (णाथि०ा८८४ के सदस्य है, ब्रिटिश 
हिन्दुत्तान के लिये किरायों के दर बढ़ा रही हैं। 

भारतीय सरकार का रुख इस ओर किस प्रकार है शव हम इसे 
दुखेंगे | समुद्रतट का जहाजी व्यापार केवल हिन्दुत्तानी कंपनियों के 
लिये ही सुरक्षित रखने के लिये भारतीय सरकार आज भी प्रतिकूल 
है। १९१५८ के दिसंबर में कलकत्ते में एक शओद्योगिक प्रदर्शनी 
( [#प7॥74। टिद्रआण।0०9 ) की गयी थी। प्रदर्शनी में एक पिरिमिड 
( मीनार ) बनाकर दिखलाया गया था कि जहाजी व्यापार में कौन 
 द्वेश कितना अधिक व्यापार दस्तगमत करता है। हिन्दुस्तान का चौबी- 
सवां नंबर था | विलायत, उस पिरोमिड का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए 
था, परन्तु हिन्दुस्तान को करीव करीब सिरे पर ही जरा सी जगह 
मिली थी। हिन्दुस्तान का नीचे से चौथा नंवर था यानी इससे कम 
हस व्यापार को करने वाले केवल तीन ही राष्ट्र थे--ठर्की, पोलेन्ड ओर 
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चिली | तब से इन तीनों देशों ने अबने समुद्रतद के व्यापार को देशी 
जहाजी कंपनियों के लिये सुरक्षित कर लिया है, परंतु इसी योजना को. 
श्री हाजी जी ने असंबली में पेश किया था जिस पर कि लार्ड इरविन 
ऐसे उदात्त चित्त वाइसराय ने भी यह कहा कि इस योजना. का अर्थ 
है दूसरे का अधिकार छीनना । यह कहा जाता है कि अपने अधिकार 
सरक्षित रखने के लिये और इस योजना को रद्द कराने के लिये ब्रिटिश . 
जहाजी व्यापारियों ने १५ लाख पोंड जमा किये थे । 
पिछले महायुद्ध के काल की एक घटना ध्यान में रखने योग्य है। 
इस काल में मसलीपट्टम के जहाज बनाने वाले एक व्यापारी को एक . 
जहाज बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया | उसे इसमें लाभ भी 
हुआ । अधिकारियों ने भी उसे और जहाज बनाने के लिये कहा | उसने 
इसमें काफी द्रव्य लगाया | उसका आखिरी जहाज, जिसमें डेढ़ लाख 
रुपये खच हो चुके थे, जब कि बन कर तैयार हो गया संधि घोषित की 
गई | उसके बाद क्या हुआ १ सरकार का एक शाज्ञापत्र निकला. कि 
आक्याव से कारोमन्डल तट तक चावल लाने के लिये केवल ब्रिटिश . 
जहाजी कंपनियों को ही लाइसेन्स मिला है। वेचारा व्यापारी जिसे: 
कि उपाधि भी मिल गई थी कहीं का न रहा | इसके साथ साथ उसके 
ऊपर ( पिछले साल के मुनाफे पर ) ७२,००० रु० का. इनकमटैक्स 
लादा गया | २०,००० रुपये उसके अपील में लगे जिसके वाद टैक्‍स 
७२,००० रु० से ४७,००० रु० कर दिया गया--कोई खास भुनाफों .न 
हुआ । इतना आशिक नुकसान होने के ६ साल बाद. उसने अपना 
वड़ा ज़हाज तोड़ कर २४ छोटो नावें बनवाई ज़िसमें उसे २५,००० 
रुपये लगे | हिन्दुस्तानी जहाज बनाने वालों, के साथ इस तरह का 
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व्यवहार किया जाता है | 

अस्त अब हम फिर अपने विषय पर आदे | देशी जहाजी व्यापार 
को बढ़ने नहीं दिया गया | समद्र-पर के व्यायार में हिन्दस्तानी केवल 
दो फी सदी और विदेशी जहाजी कंपनियां ९८ की सदी हिस्सा पाती हैं | 
समद्रतट के व्यापार मे विदेशी कंपनियों का ९० फी सदी और 
हिन्दुस्तानी कंपनियों का १० फी सदी प्रभृुत्व है। मालवर विदेशी 
कपनियों के साथ वंचारी छीटी छोटी देशी कंपनियों को किस तरह 
होड करनी पड़ती है यह तो पिछले पन्नों में बताया ही गया है।इस 
कठिनाई को दूर करने के लिये देशी और विदेशी कंपनियों की एक 
कानफरेन्स ३ जनवरी १९३० को घुलाई गई | इसके समापति धाइस- 
राय महोदय नियुक्त किये गये थे। इस कानफरेन्स से समुद्रतद के 
जहाजी व्यापार के बारे में समभोते का कोई भी मार्ग न निकल सका 
परंतु इसका कारण यह न था कि हिन्दुस्तानी नेता अनहोनी मांगे पेश 
कर रहे थ | वास्तविक कारण यह था कि ब्रिठ्श कंपनियां न्याय की 
मांगे भी देने को राजी न थे | 

एक ओर वात जो हिन्हुत्तानी जहाजी व्यापार को दवा रही है 
वह है जापानी जह्ाजी व्यापार | परंठु इस बारे में शिमला से एक 
पत्रक (९०णगणएापु घ८) प्रसिद्ध हुआ, जो कि इस प्रकार हैः - “यह पता 
लगा है कि हिन्दुस्तान के समुद्रतद के यातायात में जापानी जहाजों के 
कारण होने वाली होड को रोकने की योजना हिन्दुन्तान की सरकार ने 
तैयार कर ली है | रास्ता साफ करने के लिये सव प्रथम १८५० के 
एक्ट में तबदीलियां की जायेंगी, क्योंकि इसके कारण किसी भी राष्ट्र 
को समुद्र तठ का जहाजी व्यापार खुला था | इसलिये सरकार समुद्र- 
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तटीय जहाजी व्यापार पर निय॑त्रण कर सकने का अधिकार प्राप्त करना 
चाहती है | उसके लिये नियमानुसार भारत मंत्री से पुराने एक्टको 
बदलने और नया कानन पास करने के लिये अनुमति आने. की राह 


देखी जा रही है, और आशा है कि केन्द्रीय असेंवली के शिमला की 


बैठक में सरकार नये प्रस्ताव रख सकेगी । ' 
“सरकार के इस एकाएक सडकने का म्‌ृख्य कारण तो है जापा- 

नियों का इस व्यापार में घुसना | कभी-कभी जरमन जहाज. भी कभी कभी . 

हिन्दस्तानी समद्रों में व्यापार कर लेते थे | “ 7। 


इस परिच्छेद को समाप्त करने के पहिले हम पाठकों का ध्यान, 
जहाजी व्यापार के बारे में, नये विधान की ओर आकषित करते 
हैं। १९२८ में जब कि (2०४४० 59978 थ] ( समुद्रतद के 
जहाजी व्यापार का बिल ) असंबली में पेश किया गया था, तब भारत 
मंत्री ने अपने कानूनी सलाहगारों से राय ली थी कि सरकार इस 
बिल को असंबली में आने से रोक सकती है या नहीं १ इस पर उन्होंने 
राय दी थी कि सरकार बिल को असंबली में आने से नहीं रोक सकती.-। 
परंतु १९३२५ के नये विधान के अनुसार गवरनर जनरल को अ्रधिकार 
है कि इस प्रकार के कानूनों को वह असंब्ली में आने के पहिले ही रोक द 
सकता हे | अर्थात्‌ हाजी जी के बिल की तरह का समुद्गरतट के व्यापार हे 
का बिल बिना गवरनर जनरल के इजाजत फेडरल घारासभाओं में नहीं 
था सकता | नये विधान में हमारी इतनी प्रगति हुई 4 संसार में ऐसा 
कोई भी सभ्य और सुसंस्क्ृत राष्ट्र नहीं है जिसके समुद्रतट का व्यापार 
वहां के राष्ट्रीय लोगों को सुरक्षित न रक्खा गया हो । 


७७७४७ ऋांओआ आंच 


कोयला (009) 


, संसार के व्यापार क्षेत्र में विलायत का अधिक प्रभुत्व होने का 
कारण यह हे कि वहां कोयले और लोहे की श्रथाह खाने हैं। जितनी 
खाद्य वस्तुएं और कच्चा माल बाहर से वद्द लेता उसका मूल्य वह इन 
दो वस्तुओं से या इनसे वनी हुई वस्तुओं के जरिये चुकाता है। चू'कि 
विलायत में केवल इतना ही श्रन्न उत्पन्न होता है जो कि उसे पांच सपाह 
ही चल सकता है इसलिये उसे साल के वाकी के दिनों के लिये यानी 
४७ सप्ताहों के लिये बाहर से अन्न सामग्री मंगाना आवश्यक है। अब 
तो यह परिमाय ओर भी बढ़ गया है | 

ब्रिटिश निर्यात ( वहां से वाहर जाने वाला माल ) की लोहा और 
कोयला ही जड़ है | परंतु अब इस मामले में भी विलायत को पिछुड़ना 
पड़ रहा है | संसार की सालाना कोयले की उपज ११०० मिलियन 
मीटरिक टन है और कुछ काल तक यह इतनी ही रही | परंतु जब से 
जल-विद्युत शक्ति ( िएक०-+ट्लएंट ?०णथ ) ओर तेल अधिक 
मात्रा में उपयोग में लाया जाने लगा तब से कोयले की खपत कम होने 
लगी । अमेरिका के युक्त देश में १९१३ में ८४ फी सदी शक्ति कोयले 
से उत्तन्न की जाती थी परंतु १९२७ में वही ६४ फी सदी रह गई | 
संसार में जल-विद्युत शक्ति का दिन-दिन अधिक उपयोग में आना 
बिलायत के कोयले के उच्खनन व्यापार को कुअरघात ही है। १० 
मिलियन कोयले से जितनी शक्ति उत्नन्न होती है उसके बराबर सालाना 
जल-विद्युत शक्ति, इटली अपने कल कारखानों के लिये उत्तन्न करता 
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है। अर्थात्‌ यह विलायत के कोयले के उत््खनन व्यापार को प्रत्यक्ष हानि 
है | जब कि सि० थामस सजदुर-सरकार ( ब>०ए (>0एदगाशां ) 
के मिनिस्टर हुए और बेकारी का मोहकमा भी इन्हीं के सुपुद 
था, तव उन्होंने विलायती कोयले के नमूनों की लेकर संसार यात्रा की | 
केनाडा में उन्होंने लोगों से याचना की. कि ओर जगहों के कोयले के 
बजाय आप अंग्रेजी कोयला पसंद किया कीजिये | परंतु केनाडा निवा- 
सियों ने नोवा स्काशिया और दक्षिण वेल्स से कोयला लेना दी ज्यादा 
पसंद किया । 
हिन्दुस्तान में कोयले के व्यापार में कुछ लोगों के किस तरह के 
व्यवहार रहते हैँ ओर उसके वर्गी करय में किस तरह पक्षपात किया 
जाता है इस पर निम्नलिखित# अच्छा प्रकाश डालता है ;:-- से 
“'रेल्वेज की कमेटी ((२)श०ए४ (2०००) के सामने अपना | 
बयान देते समय श्री घोष ने इस विश्वास को बिलकुल अस्वीकृत किया 
कि पहिले नंबर का कोयले का व्यापार अंग्रेजी फर्मो के हाथ में है। 
उन्होंने आगे कहा कि दिखाई यह देता है कि कोयले का वर्गीकरण करते 
समय ध्यान इस ओर दिया जाता है कि कोयले की खान अंग्रेजों की 
मिलकियत में है या हिन्दुस्तानियों के ( इसी को दूसरे शब्दों में लिखना 
मानी कोयले का वर्गीकरण करने के बजाय उनके मालिकों का वर्गीकरण 
किया जाता है )। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि वही कोयला यदि रा 
अंग्रेजों के हाथ में होता है तव पहिला नंवर रक्खा जाता है और जब 
हिन्दुस्तानियों के हांथ में रहता है तब दूसरा नंवर व्हराया जाता है। 
#|५.७ --यह “यंग इंडिया! में निकले हुए लेखों की [20 ४69 
८१॥०9 शिएजो८टृ०८४ नामक पुस्तक से द्विया गया है । _ 
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उन्होंने इसक्रे लिये एक उदादरण भी दिया कि मुस्मा के पास चटाबर 


की एक कोयले की खान पहले श्री ० क्ंज बिहारी चौधरी के अधिकार में 
थी परंतु अब वह थेलिअस लिमिटेड के हाथ में है; ओर इस बीच वह 
ओर भी लोगों के हाथों में रही थी। घोश साहब कहते हैं कि जब॒ तक 
उसका स्वामित्व हिन्दुस्तानियों के हाथ में था वहां का कोयला कोई 
खरीदता ही न था परंतु अब वही कोयला खानों के इंजीनियर की राय 
में नंबर वन का कोयला हो गया | 

यंग इंडिया? में निकले लेखों के लेखक जिनका कि ऊपर 
जिकर कर चुके हैं, निम्नलिखित कुछ मजेदार बातें हमें बताते हैं :-- 

“हिन्दुस्तान की रेल्वेज के मिलकियत की जब तक कोयले की 
खाने न थीं तब तक वे यदाकदा ही हिन्दुस्तानी खानों से कोचला 
खरीदते थे इस बहाने पर कि यह कीबला घटिया होता है। अब वे 
अपनी खानों का कोयला इस्तेमाल में लाते हैं जो कि हिन्दुस्तानियों 
के स्वामित्व की खानों से निकलने वाले कोयले से किसी तरह अच्छा 
नहीं होता । 

खान समिति ( शत्रट5 36206 ) में मख्य स्वास्थ्य अधि- 
कारी ( 5धगाधए (2०: ) बहुत करके यूरोपिश्रन ही रहता है 
यद्यपि पढ़े लिखे, गुणी हिन्दुस्तानी उपलब्ध है | इसका कारण केवल 
यही हँ कि खानों के यूरोपिअन स्वामी हिन्द्स्तानी को इस पद पर 
देखना पसन्द नहीं करते | 

खानों का व्यापार चलाने में यूरोपिश्रन कंपनिओ्ओों को पत्ुपातयुक्त 
स॒विधायें दी गई हैं | एक हिन्दुस्तानी ने एक जगह का भूगर्भ निरीक्षण 
किया और उसका रिपोर्ट सरकार के पास भेजा; और इस बीच सरकार 
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ने उस जगह के अच्छे-अच्छे टुकड़े यूरोपियन कंपनियों को दे दिये। - 

छोटा नागपूर की सब से अच्छी जमीन जिनमें से अश्रक निकलता 
है वे सब यूरोपियनों को पट्टे पर दे दी है, और इन्होंने हिन्दुस्ता- 
नियों को फिर पटटे पर दी हैं। 

“इतनी रियायते, सविधायें और मदद सरकार से ठुरंत मिलने पर 
भी जब यूरोपियन फर्म देखती हैं कि वे वरावरी से हिन्दुस्तानी फर्मों से . 
होड़ नहीं कर सकती तब वे सरकार पर दबाव डाल कर कोई ऐसा 
कानून पास करवा लेती हैं जिससे कि हिन्दुस्तानियों को और कठिनाइयां 
होने लगे | इसका उदाहरण है मायका ( अश्वक ) बिल जो कि भयंकर 
विरोध रहते हुए भी बिहार काउन्सिल से पास कराया गया ॥? 


चलन ओर मुद्रण 
(॥प'शा0ए &॥0 ७0७॥888) 

भारतवर्ष का यह एक दुर्भाग्व है कि चहां ऐसी चलन प्रणाली 
नहीं है जिस पर कि जनता का पूरा पूरा विश्वास हो | प्रत्येक राष्ट्र में 
एक-धातु चलन प्रचलित हैं परंतु इस अमागे देश की चलन दो धातुओं 
के पहिये पर चल रही हट ; जिसका एक पहिया राष्ट्रीय काम के लिये 
और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यवद्वारों को निपठाने के लिये योजिव किया 
गया है । 

सन्‌ १९०३ में ला्ड कजन ने हिन्हुत्तान में सुवरणुसुद्रा चलाना 
निश्चित किया और उसकी पूर्व-तैयारी हिन्दुस्तान के लिये स्वर्ण बिनि- 
मय मान ( 0०॑त +#एीशाह8 धध्ावंधते ) मान्य करके को । 
इसके कारण रुपये का मूल्य घट गया ओऔर इस कारय हुई 
बचत का एक कोप बनाया गया जिसको कि स्वर्ण-विनिमय-मान कोप 
कहते हैं । इसकी तादात अब बहुत ज्यादा हो गई है, ओर साखपतन्र 
का कोप ( 76प्रशधापर 7882५४८ ) और यह कोप मिल कर रे३५ 
करोड़ रुपये होता है| लेकिन वृदनसीबी तो यह दे कि यह द्रव्य विला- 
यत में रक्‍्खा जाता &। भारत मंत्री उठका उपयोग, अगर परे का 
नहीं तो कुछु अंश का तो अवश्य ही, ब्रिटिश व्यापारी फर्मो को दो-तीन 
फी सदी व्याज पर पखवारे-पखवारे के लिये कर्ज देने भें करता £। 
जब कि भारतीय सरकार स्वयं ४ से $ फो सदी दूद पर कर्ज लेती & तो 
क्या यह आश्चर्य की वात नहीं है कि उसका द्वव्य दूसरों को कम यद् 
९ 


| दे६द | 

पर विलायत में बांठा जाय ? और वह भी इसलिये नहीं कि उससे 
हिन्हस्तान के व्यापार या उद्याग धंदों को कुछु लाभ होंता हो; परंतु 
उसका ब्रिटिश व्यापार की उन्नति ओर प्रचार कार्य में विनियोग होता 
है | इस प्रंकार प्रात किया हुआ द्रव्य विलायती व्यापारी हिन्दुस्तान में 
नयी तज की, नोंक-कोंक की, दिखावटी और भड़कीली सटरम-पटरम 
वस्तुएं लाकर अच्छी अच्छी जयहों में जगमगाती दूकाने रखकर 
हिन्दुस्तानियों ही के मत्ये उन चीजों को मढ़ कर गहरा मुनाफा उगते 
हैँ | सर डेनियल हेमिल्टन, कोष को विलायत से हिन्दुस्तान में लाने के 
बारे में एक तप तक भंगड़ते रहे | परंतु हाइट दाल ओर दिल्ली में के 
बड़े बड़े आर्थिक-अधिकारियों ने प्रत्येक अवसर पर कोष को तबदीली 
का विरोध ही किया | हां | पर आखिरी करेन्सी कमीशन, अथौत्‌ 
हिल्टन यंग कमीशन ने यह अवश्य शिफारिंस की है कि इस कोष को 
हिन्दुस्तान ही में रक्खा जाय, परंतु भारतीय सरकार इस शिफारिस को 
कार्यरूप में रखने की जरा भी परवाह नहीं करती | सर डेनियल 
हेमिल्टन ने इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर योजना रक्‍्खी थी; और 
उनकी योजना बहुत सरल भी है। २२५ करोड़ रुपयों के नीव पर 
एक अखिल भारतीय बैंक स्थापित की जाय | फिर यह बरेंक इसकी 
तिगुनी रकम के डिक्चर निकाले | इस प्रकार बेंक की कुल पूंजी 
९४० करोड़ हो जावगी। इसमें से २३५ करोड़ सोना और चांदी 
धाठ और ग्रथम-श्रेणी के साख पत्र, जो कि बैंक की नक़दी पूंजी 
(॥0एंत 7८४०एा८८५) हों, ओर डिबंचर के ७०५ करोड़ का नीचे दिये 
हुए प्रकार से विनियोग करना चाहिये 

सव से पहिले ६१५ करोड़ रुपया किसानों पर का कर्ज अदा करने 


हि 
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के काम में लगाया जाय, और इसकी वापिस करने की मुद्दत काफी 
ज्यादा होनी चाहिये | इसके वाद बचे ६७ करोड़ जिसमें से २० करोड़ 
उहकारा संस्थाओं के प्रचार कार्य के लिये देना चाहिये, १५ करोड़ 
म्युनिसिपल डिबेचरों के लिये, २० करोड़ रेलवे की उन्नति के लिये और 
वचे हुए ३३ करोड़ निकास की नालियां ( 0282 ), बंगाल का 
मलेरिया, और पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के लिये सिंचाई की 
योजनाओं में खर्च करना चाहिये | इससे जो कुछ अधिक पैदावार 
होगी वह डिबेचरों के व्याज को अदा कर सकेगी | इस प्रकार कलम के 
प़रा चलने से ही, आप किसानों के सर पर लदा हुआ कर्ज हटा कर 
उन्हें माननीय नागरिक बना सकते हैं, लेकिन इसके मानी यह हूँ कवि 
विलायत से हिन्दुस्तान को द्वव्य ले आना पड़ेगा जिसकी कि मदद 
अंग्रेजों को बहुत ही मुनाफे के साथ होती आई है क्योंकि यह द्रव्य 
वहुत सस्ते व्याज पर इनको मिलता है | परंतु इस संबंध में हुई गंभीर 
एवं शोचनीय घटना जो कि विनिमय से संबंध रखती है हम स्वतंत्र 
परिच्छेद में वर्णन करगे | 


विनिमय (#:70॥8786) 


यह तो सब को मालूम होगा कि थोड़े ही दिनों पहिले विनिमय 
१ शि० ४ पें० प्रति रुपये के दर पर निश्चित था | और २३६ करोड़ 
का कोप जो विलायत में इकट्ठा किया गया था वह १५ रु० फी पौंड 
के हिसाव से जमा किया गया था | परंतु महायुद्ध के काल में विनिमय 
१ शि० ५ पें० से २ शि० १० पें० तक चढ़ा. और १९२२ के शुरुवात 
में तो विनिमय २ शि० १० पें> पर जमा ही हुआ था। इसी काल में 
९ सताह में हिन्दुस्तान में रहने वाले अंग्रेजों ने रिवर्स काउन्सिलों के. 
जरिये १२० करोड़ रुपये विलायत भेजे | उस काल में ७ रु० प आ० 
हिन्दुस्तान के सरकारी खजानों में देने से विलायत में उन्हें एक पौंड 
मिल जाता था; इसी को दूसरे शब्दों में लिखना यानी भारत मंत्री 
७२० ८ आ० फी पौंड के हिसाव से उस द्रव्य को बिलायत में बचता 
था जिसे कि उसने १५ २० फी पौंड के हिसाव से इकट्ठा किया था.। 
परियाम इसका यह हुआ कि ६ सप्ताह में ६० करोड का नुकसान हो 
गया | सरकार की निगाहों से उतरे हुए अर्थात्‌ राष्ट्रीय समालोचक 
हिन्दुस्तानी और ब्रिटिश सरकारों की इस हरकत को कानूनी लूट 
और "कोरी डकैती? ही कहते हैं । 

हए्डक आदमी अब यह जानने लगा है कि विनिमय ऊंचा होने 
से देश में आयात अधिक होने लगती है अर्थात्‌ अधिक मात्रा में विदेशी - 
माल आने लगता है| यानी उतनी ही मात्रा में निर्यात को घका 
पहुंचता है| अगर आपका लड़का विलायत में हो या आप विलायत से. 


#; 
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कपड़ा मंगाना चाहते हों ( अगर विनिमय २ शि० १० पं० फी रुपया 
हो ) तो यहां पोस्ट आफिस में ७ छ० ८ आ० जमा कर दीजिये जिसके 
बदले में आपको १ पौंड का पोस्टल आर्डर मिल जाबगा जिसका कि 
भुगतान विलायत में होगा | इस प्रकार आयात करने वाले व्यापारी 
मुनाफा उठाते ह और इसी कारण उतनी मात्रा म॑ निर्यात करने वाले 
व्यापारियों को नुकसान उठाना पढ़ता है। 

महायुद्ध के पहिले काफी बरसों तक १ शि० ४ पे० विनिमय का 
दर रहा। १९२४-२६ म॑ सरकार ने इसको १ शि० ६५० किया 
उसका कारण केवल यही था कि आयात व्यापार को उत्तंजना मिले | 
इसका परिणाम भी वह्दी हुआ जो होना था अ्रर्थात्‌ हिन्दुन्तान के बहुत 
से बड़े-बड़े व्यापारियों का कारवार चोपट हो गया | हम जानना चादइते 
हैं कि विनिमय में ऐसा फर-बदल क्यों किया जाता है जो कि ब्रिटिश 
कारखानेदारों को हितकर हो और यहां के किसानों की दलिद्रता बढ़ाने 
बाला हो | इसके अतिरिक्त जो क्रि प्रत्यक्ष है कि इससे विलायत के 
आर्थिक हित को विशेष अनुकूलता प्राम होती है, ओर कोई वात 
दिखाई नहीं देती | यहां पर यह वात सूचित कर देना चाहते हैँ कि 
चलन ओर विनिमय, रेलवे के दर ओर आयात निर्यात कर, ये दोनों 
हिन्दुस्तान के विदेशी व्यापार की कुंजियां हैं अर्थात इन्हीं चीजों से 


डरा 
विदेशी व्यापार घटाया बढ़ाया जा सकता है | 


१९३१ में २१ से २३ सितंवर तक ३ दिन की छुट्टी बेंक आफ 
इंग्लेन्ड ने घोषित की, क्योंकि उसके खजाने में सोने की कमी हो 
गई थी, तो विलायत ने स्वर्श्मान से अपनी चलन को विलम कर 
दिया | विलायत की इस हरकत को देख कर अन्य राष्ट्रों ने भी अपनी 
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चलनों के विनिमय अनुपात को इस ढंग से बदल दिया कि जिसमें 
दूसरे देशों से माल मंगाने में अपने देश को नुकसान न पहुँच सके | 
परंतु जब सउुभी देशों ने वहीं चाल अपने यहां भी खेली तो पहिले चाल- 
वाज की धूतता निष्फल हो गई । जैसे कि एक कुंड के चारों ओर के 
किसान यह विचार करें कि यदि हम अपने खेत में नाली बनावे तो हमें 
औरों से अधिक पानी मिल सकेगा | परंतु पहिले को नाली बनाते देर 


न लगी कि दूसरों ने भी अपने-अपने खेतों की तरफ नालियां बना लीं. 


तो क्‍या होगा ? सभी खेत के मालिक समान हो दशा में रहेंगे। 
स्वतंत्र राष्ट्र इतनी दक्षता से अपने विनिमय को नियंत्रित करते रहते हैं | 
परंतु भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसका विनिमय और चलन 
ब्रिविश लोगों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है ओर वह भी इस दृष्टि- 
कोण को सामने रखते हुए. कि विलायत के आशिक हित को प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप से आघात न पहुँच सके | 

केसा भी हो पर १६३५ के विधान-के पहिले चलन ओर विनिमय 
दोनों पर केन्द्रीय असब्लीका अधिकार था । १९१८ में जब कि श८ पँस के 
अनुपात का कानून बनाया गया था, उस समय सरकार को अपनी सारी 
शक्तियां लगा देनी पड़ी थी तब कहीं जाकर कुल तीन वोटों से सरकार 
की विजय हो सकी | परंठु आज की धारा सभाओं से चलन ओर 


विनिमय के पुराने झ्धिकार छीन लिये गये हैं| नतो वे रुपये की '* 


चांदी के वजन में फ़रक कर सकते हैँ, न तो कागजी चलन के साखपत्न 
से आधारित कोष ([700८ंथ्ाए रि८०४:०७) में और न स्वर्ण कोष ही में 
कोई फूरक कर सकते हैं। अब ये अधिकार १९३४ के एक्ट के अनुसार, 
रिंजव॑ बेंक को दे दिये गये हैं जिसमें कि कुल १५ डिरेक्टरों में केवल 


त्व 
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८ ही चुने हुए होंगे; ओर यह संख्या भी बैंक स्थापित होने के पांचवे 
साल पूरी होगी | रिजव वेंक की घटना और नियमों में अधिक प्रवेश 
न करके केवल इतना ही ,कहना काफी होंगा कि चलन और विनिमय 
पर रिजवं बैंक का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण रहेगा और धारा समाएं 
इसमें कोई हस्तक्षेप न कर सकेगी जब तक कि गवर्नर जनरल की अतु- 
मति वह प्राप्त न कर लेगी | रेलवे बोर्ड की तरह इसे भी काफी सुरक्षित 
रक्‍्खा गया है, केवल इसीलिये कि हिन्दुस्तान के अंदर के ब्रिटिश व्यापार 
को किसी प्रकार की चोट न पहुंच सके | 


डाक भहसूल और बेक चेक 
(79085988 धा॥त 0060706) ् 


हमने पीछे बताया है कि नमक से लेकर सेना विभाग तक के 
प्रबंध में यही दिखाई देता है कि हिन्दुस्तान की राज्यव्यवस्था 
की योजना केवल एक ही लक्ष को पूर्ति करने के लिये बनाई हुई 
मालूम होती है और वह यह कि हिन्दुस्तान में विल्ायती व्यापार की 
हमेशा उन्नति ही होती रहे, ओर उसको किसी भी प्रकार से धक्का न 
लगने पावे। अच्छा होता यदि नमक से प्रारंभ करने के बदले में 
उससे सरल डाक महदल से शुरू करते | बहुत ही कम लोगों ने इस 
बात को हल करने का प्रयत्न किया होगा कि क्यों पोस्टकार्ड का मूल्य 
१ पैसे से २ पैसे, फिर ३ पैसे, तक बढ़ाया गया है ? आज कल कहीं 
भी पोस्टकार्ड भेजने के पहिले लोग ठाल-मठोल किया करते हैं। क्‍यों ? 
क्योंकि उनकी आमदनी ही इतनी कम होती हे कि तीन पेसे भी 
अखर जाते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार ( [४० गर८श& 
58 ९00 0 7९ए७ ) कि जब कोई खबर द्वी नहीं भेजी है तो हाल-हवाल 
ठीक ही होगा, यह सोच कर लोग चुप बेठ रहते हैं । 

वास्तव में पोस्टकार्ड ही सबसे सस्ता जरिया है जिससे कि गरीब लोग * 
अपने दूर रहने वाले कुटंबियों का हाल-चाल जान सकते हैँ या उनको 
भेज सकते ह। परंतु वहुतों को पोस्टकार्ड खरीदने के वरावर ही कठिन हैं 
उसे लिखना | कृष्णा नदी के किनारे के एक जिले में, जिसके कि 
एक हजार गावों में १० लाख आदमी रहते हैं, केवल ४० पोस्ट आफिस 
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हूँ ( परंतु ८०० ताड़ी की दूकाने हैं ) चू'की यहां कि ९३ फ्री सदी 
जनता निरक्षर है इसलिये उसे किसी खतनवीस से अपना पोस्टका्ड 
लिखवाना पड़ता है, और उसके लिये उसे मीलों दर जाना पड़ता ई 

उसके बाद डाक के बंवे में छोड़ने के लिये उतने द्वी मील फिर पैदल 
रगड़ना पड़ता हैं। सोचने की वात है कि वेचारे को अपने रिश्तेदारों 
को अपना कुशल समाचार भेजने के लिये कितनी कठिनाइयां उठानी 
पड़ती हैँ | लेकिन भारतीय सरकार ने गरीब देहातियों की इन कव्नाइयों 
की ओर ध्यान नहीं दिया। पहिले पहल सरकार ने पोस्टकार्ड की 
कीमत १०० फी सदी बढ़ाई, फिर २०० फी सदी बढ़ाई। इसके लिये 
आज तक अनेक बार केन्द्रीय धारा सभा से प्रतिनिधि मंडल भेजे गये 
परंतु उनकी विनतियां व्यर्थ ही गई' | केन्द्रीय धारा सभा के अनेक वार 
पोस्टकार्ड का दर घटाने पर भी गवर्नर जनरल ने अपने विशेष अधि- 
कार से पुराने ही दर को तसदीक किया। अब इसके साथ हम इस 
बात की ठुलना कर कि अमीरों के लिये सरकार ने क्या किया १ बेंक 
के चेकों और हुंडियों पर लगाने वाले टिकट के कर को हृटा दिया। 
इसका नियम यह था कि प्रत्येक चेक पर एक आने का व्किट लगना 
चाहिये चादे वह कितने भी रकम का हो | इस कर को हटा देने से 
किसको लास हुआ अर्थात्‌ केवल अमीरों ही को क्योंकि वेही विशेष मात्रा 


जज 


४ + सेकों का उपयोग करते हैं | बढ़ीब-डी व्यापारी फर्म एक दिन में हज़ारों 


की संख्या से चेकों और हं डियों का उपयोग करती है | मान लीजिये 
कि एक वड़ी फर्म एक हजार चेक और इंडियां रोजाना इस्तेमाल 
करती है | इसके मानी यह हुए कि १००० आने या ६८२० ८ आने 
प्रति दिन उसको अब लास होता है । जो कि एक महाने में १, ५०० 


९) +% 
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रु० ओर साल भर में १८,००० होते हैं। १८,००० र० का सालाना 
मुनाफा हुआ यानी सरकार को उतना ही नुकसान हुआ। परंतु 
सरकार अपने नुकसान की भरपाई पोस्टकाड से कर लेती है। जिसका 
कि वोक वेचारे गरीबों को ही सहन करना पढ़ता है| इस प्रकार केवल . 
इसी मद से यहां के अंग्रेज रहिवासियों को कितना लाभ होता है इसका 
अंदाजा सिफ सोचा ही जा सकता है। वास्तव में यहां के अंग्रेज सिर्फ 
दो ही करों के खिलाफ रहते हैं एक तो स्थाम्प ड्यूटी और दूसरा 
इनकमटैक्स, और भाग्यवश वे एक में सफल हुए हैं। 


बेंक ओर बीमा कंपनियां 

साधारण जनता यही सममती है कि अंग्रेज अफ़सरान और पुलिस 
सुपरिनटेनडेन्ट ही मिल कर हिन्दुस्तान का शासन करते हैं। वास्तव 
में थे लोग भत्ते होते हैं ओर यद्यपि दिखाई यही देता है कि राज्य- 
प्रबंध की बागडोर इन्हीं के हाथों है परंतु अधिक से अधिक ये किसी 
को २-३ बरसों के लिये जेल में भेजने के वजाब और कुछ नहीं कर 
सकते । परंतु व्यापारी, बेंकर और वीमा एजेन्ट ये लोग यदि चाहें तो 
आपकी जिन्दगी वर्बाद कर सकते हैँ | व्यापारियों की चोटी पूरी तौर 
से वेंकों के हाथ में रहती है | सर वेसिल ब्लेकेट ( पुराने अर्थ मंत्री ) 
ने कद्य था कि “इंपीरियल बैंक बैंकों की वेंक हे और छोटो-छोटी त्क्ो 
को मदद करती रहेगी ।? जमा से अधिक निकालने के संबंध में इंपी- 
रियल बैंक देशी व्यापारी संस्थाओं को कम से कम ही सहायता देती 
रही है | एक समय एक ब्रेंक स्थापित की गई जिसके कि व्यवस्थापक 
डा० पट्टामि सीतारामइया थे। इस बैंक को २५,००० 5० की 
आवश्यकता थी और इस रकम का वे इंपीरियल बेक से श्रोवरड्राफ्ट 
( जमा से ज्यादा रकम ) चाहते थे। इस ओवरड्ाफ्ट की जमानत 
के लिये करीब आ5 लाख के प्रोनोटों की आनुसंगिक जमानत श्र 
फिर हर एक डाइरेक्टर व्यक्तिशः अलग-अलग और शामिलशुदा जमा< 
नत, और इतना होते हुए भी बेंक का एक प्रोनोट इतनी जमानतें होने 
पर भी इंपीरिल बेंक ने इस प्रस्ताव पर ध्यान न दिया। अनेक वार 
प्रयक्ष किये गये परंठ इतनी छोटी सी उुविधा भी न दी गई | 


[ ७६ | 

यह कहा जाता है कि बेंकों और वीसा कंपनियों द्वारा १०० करोड़ 
रुपयों का सालाना नुकसान हिन्दुस्तान को भोगना पड़ता है ( विलायती 
कपड़ों से ७२ करोड़ झपया ही बाहर जाता है ) यदि एक अंग्रेज, 
अपरिचित ही क्‍यों न हो, विल्ञायत से हिन्दुस्तान आने वाले माल की 
जहाजी बिलल्‍्टी पेश करता है तो व॒रंत उसे हिन्दुस्तान अंग्रेजी बेंकों से 
ओवरड्राफ्ट मिल जाता है, परंतु मद्रास प्रांत की सहकारों बोजना 
((70०-०7८७४४ए८ 7०एथआथा( ) को जिसके पीछे १७००० अमरियाद 
दायित्व की सहकारी संस्थाएं हैं और जिनकी १००० करोड़ रुपये की 
मिलकियत की जमानत हो सकती है, उनको बड़ी मुश्किल से ४४ लाख 
जमा से ज्यादा लेने का अधिकार दिया जाता है [| गो कि इंपीरियल 
बैंक का यह नियम है कि कम मुद्दत के कर्ज को १२ महीनों का समय 
दिया जाय, तिस पर भी इंपीरियल बेंक इन छोटे-छोटे बैंकों को हमेशा 
रुपयों के लिये कोंचा ही करता है। कम मुद्दती कर्ज के जमानत 
के लिये यह नियम था कि जमा से अधिक लिये हुए रकस की 
जमानत बेंकों के कम मुद्दती कर्जों से पूरित होना चाहिये; परंठ 
अब॑ यह नियम हो गया है कि इस प्रकार आनुसंगिक जमानते 
( (०!४टार्न 5०८एाप०5 ) सहकारी ग्रोनोटों के बजाय सरकारी 
बान्डों से पूरित रहना चाहिये। देशी बैंकरों को तो इतनी कड़ाई 
से द्वव्व दिया जाता है परंतु यूरोपीय फर्मों को वही इंपीरियल 
बेंक कितने अधिक मात्रा में सुविधाएँ देता है। मद्गास के माउन्द 
रोड के यूरोपीय फर्मो' को ९ से लेकर १२० लाख तक इंपीरियल 


छ..' 
मन “मपस्‍नपका जमा 


वेक जमा से अधिक द्रव्य देता है | यह कहना व्यर्थ है कि 
मद्रास के माउन्द रोड की फर्में, था बंबई के हार्नवी रोड की, 


| ७७ | 

या कलकत्े को चौरंगी की या लाहोर के माल की फर्म, इन किसी भौं 
प्रान्त की अमरियाद दायित्व की हजारों सहकारी संस्थाओं से अच्छी 
जमानत दे सकती हैं । 

यह तो हुआ वेंकों का आपस में सहकाय, अब हम व्यापार और 
उद्योग धंदो में बेंकों के सहकार्य को जांच करे | यह सभी अच्छी वरह 
से जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज वेंकों से द्रव्य लेने के 
कारण अनेक मिलों को वहुत कष्ट और दुख सहने पड़े हैं। चित्ती- 
वालसा जूट मिल को इंपीरियल बेंक ने १३६ लाख रुपये कर्ज दिये 
थे। उनसे सात दिनों के अंदर रुपये मांगे गये लेकिन मिल मालिक 
उसे मोहलत के अंदर न दे सके | इस पर मद्रास हाईको८ ने हुक्म 
दिया कि आधे घंटे के अंदर मिल ते अपना कारबार समेट लेना 
चाहिये | इस मिल को खुले लीलाम में कलकते की एक फरम मेक्लि- 
आड एल्‍्ड कं० (१) ने खरीद लिया | मद्रास की सरकार ने इंडस्ट्रीज 
एक्ट के अनुसार राजमहेन्द्री के कर्नाठक मिल्स को ४ लाख रुपये 
कज दिये थे; परंतु सरकार ने भी कर्नाव्क मिल्स से वेंकों जैसा ही व्यव- 
हार किया। एक्ट के अनुसार सरकार को अधिकार था कि मिल को 
अपने अधिकार में चलावे, या उसको विकवा डाले, या उसके चलाने 
का अधिकार किसी को भी सुपुर्द करे। जब कि यह खबर बड़ी जोरों 
से फैली की सरकार एक हिन्दुस्तानी दलाल ढवारा एक यूरोपीय फर्म के 
हांथ मिल को सुपुर्द करना चाहती है, तो मद्रात की धारा सभा मं 
बड़ा धूम मचाया गया जिसका नतीजा कहीं जाकर यह हुआ कि एक 
सम्मिलित पूंजी वाली कंपनी स्थापित होकर उसने मिल खरीद ली । 
लेकिन इसी वीच एक रियदाता ने जिसका कि ४०, १०० ६० मिल 


[ ७झथे |] 
पर कज था मद्रास हाईकोट से पांच मिनटों में मिल को कारवार समे- . 
टने का हुक्म दिलवा दिया। परंतु समाधान की बात है कि अंत में 
अच्छे विचारों ने ज़ोर पकड़ा जिसके परिणाम स्वरूप यह मिल फिर 
चालू हुई। यही दशा वेजवाड़ा के कपड़े के मिल की हुई जिसमें 
कि लाखों रुपयों की पूंजी लगी हुई थी; पर थोड़े से बैंक के के के 
उसे अपना कारवार १९२९ में समेठना ही पड़ा। इस प्रकार अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं। वास्तव में बात यह है कि अंग्रेजी बैंक या 
दूसरे वंक जो कि आधे सरकारी होते हैं, यह सोचते हैं कि उनका 
काम देश के उद्योगधंदो की उन्नति के लिये आथिक सहायता करना 
नहीं है वल्कि उनका प्रथम और एकमेव कतंव्य है निर्यात होने वाली 
वस्तुओं की यातायात को आर्थिक सहायता करना | यह बात सान्य है 
है कि इंपीरियल बेंक नियमानुसार ६ महीने से अधिक समय के लिये 
कम मुद्दती कज॑ नहीं दे सकता । परंतु यह कम मसुद्दती कर्ज व्यापारी 
के लिये ही लाभदायक होते हैँ न कि उद्योगधंदो के लिये | 
यह भी एक आश्चय ही की वात है कि हिन्दुस्तान में जितनी 
नियांत व्यापार करने वाली फर्म हैं वे अधिकतर यूरोपीय हैं, जैसे 
वालक८, ब्दसं, रैली ब्रदर्स इत्यादि; और यही लोग विनिमय बैंकों से 
आशिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ओर हिन्दुस्तानी व्यापारी इन 
वेंकों से समान सुविधाएं. नहीं प्राप्त कर सकते | इतने पर भी अगर 
कोई आगे बढ़ता ही है तो विलायत में उसे अनेक कष्ट सहन करने 
पड़ते है क्‍योंकि वहां बेंक और अदायगी ( (>]८७४॥४ ॥०75८४ ) वाले 
प्रतक्ष हिन्दुस्तानी व्यापारी से संबंध नहीं रखते । इस ग्रकार बेंकों के 
द्वारा हिन्दुस्तान के व्यापार और उद्यम को कठिनाइयां उठनी पड़ती हैं 
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क्योंकि थे बैंक वास्तव में यूरोपीय व्यवसाय और व्यवसाइयों को ही 
सहायता करना अपना कतंव्य समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 
ये बेंक जब उत्तन्न पर कर्ज देते हैं तो इस बात पर ज़ोर देते ई कि 
उसका वीमा किया जाय | और अभी तक इस प्रकार का बीमा विदेशी 
कंपनियों में ही कराना पड़ता था क्‍योंकि इन वबेंकों के मुफस्सिल की 
शाखाओं के एजेन्ट ही बीमा कंपनी के भी एजेन्ट रहते थे । अब हमने 
इस बैंक व्यवसाय की जबरदत्ती और पक्षयात को हटाना शुरू कर 
दिया है | हम फ़िर यंग इन्डिया? में प्रकाशित हुए लेखों में से 
उद्धुत करते हैं | 

“बैंक व्यवसाय में भी यूरोपीय लोगों का इतना शथ्रागे बढ़ने का 
कारण उनका शासक होना ही है। अंग्रेजों का यहां सिक्का जमने 
के पहिले भी बैंक व्यवसाय अच्छा चाल था। लेकिन जैसे-जेंसे कंपनी 
का राज्य ओर अधिकार बढ़ता गया, देश के अंदर ओर वाहर का 
लगभग सारा व्यापार कंपनी के नीकरों के हांथ में चला गया। इस- 
लिये देश के व्यापारियों के साथ-साथ बेक-व्यवसायी भी मारे गये । 
इस कारण विदेशी वेंक-व्यवसाइयों की खूब ही वनी क्योंकि उनसे 
होड़ करने के लिये देश में उन्हीं-उन्‍्हीं के अतिरिक्त और कोई न था । 
यही नहीं कि विदेशी थक व्यवसाइयों ने देशी व्यवसाइयों का रोजगार 
सार कर अपना जमाया, वल्कि आगे भी देशी व्यापार और उद्यम की 
उन्नति के मार्ग में ये रोड़े ही अब्काये हैं। प्रारंभ से ही इनकी यही 
नीति रही है कि देशी व्यापार को कम से कम ही सहावता दो जाव, 
और यही इनकी नीति आज तक भी चली आ रही है| इस संब्रंध 


में हम कुछ उदाहरण देते हैं |” 


है कि | 


/इंडस्ट्रिअल कमीशन के सामने अपनी गवाही देते समय लाला 


दरकिशन लाल ने कह्मा कि एक ऐसा परड्यंत्र रचा गया था, जिसमें . 


कि अफसरों के साथ और लोग भी शामिल थे, जिनका कि उद्देश्य था 
पंजाब के वेंक व्यवसाय को चौपठ करना और इस उद्देश्य की पूर्ति में 
उन्होंने कोई काम बाकी न रक्खा | ये अगर इस तरह पेश न आते 
तो पंजाब प्रांत के साथ-साथ देश का भी बहुत कल्याण होता' नह ह 
इसी बयान में आप आगे कहते हैं; -- 

“में यह भी जानता हूँ कि एक यूरोपीय मनुष्य ने एक एंग्लो इंडियन 
बैंक से कर्जा देने के लिये पस्ताव किया | उससे, पहिले इस बात 
की जांच की गई कि इस कर्जे से कोई हिन्दुस्तानी या कोई बैंक को 
किसी भी तरह में, अत्यक्ष अथवा अप्त्यक्ञ रूप से लाभ तो नहीं होने 
वाला है ? इसके वाद उससे कहा गया कि यदि तुम ऊपर दी हुई 
बात का वादा कर सकते हो तब तो तुम्हें कजा दिया जा सकता 
है वरना नहीं |” 

“यद्यपि ये घटनाय १९२१ के पहिले की हैं तिस पर भी परिस्थिति 
आज भी वेसी ही है। केन्द्रीय बैंक व्यवसाय जांच कमेटी ((८गा»| 
डिग्रौपाह स्किवताए (०णाशाश्रो।6४ ) के सामने दिये हुए महत्वपूर्ण 
बयान भी यही बतलाते हैं कि विदेशी विनिमय बेंक अनेक प्रकार से 
राष्ट्रीय व्यापारियों के विरुद्ध पक्षपात करते हैं। कमेटी के सामने भी 
हिन्दुस्तानी व्यापारियों, जिनको कि कमेटी के सामने बयान देने के 
लिये दुलाया गया था, विनिमय बैंकों की खास शिकायतें भी की । 
इस बात पर तो सभी एकमत ये कि आयात निर्यात व्यापार को आर्थिक 
सहायता देने के वारे में विनिमय बैंक हिन्दुस्तानी और यूरोपीय लोगों 


को 
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में बहुत भेद भाव करते हैं | लगभग प्रत्येक व्यापारी-समिति ने, जो कि 
कमेंटी के सामने आई थी, यही दोपारोपण बैंकों पर किया | 

“कौर भी दोपारोपण किये गये थे | उदाहरणार्थ, यह कहा गया 
कि विदेशों में जब हिन्दुस्तानी फर्मी का परिचय विनिमय बंकों से पूछा 
गया है तो इन्होंने अक्सर गोल-मोल परिचय देकर हिन्दुस्तानियों के 
प्रति उदासीनता प्रकठ की है, परंतु जब उनसे कम हेसियत की यूरो- 
पीय फर्मी के बारे में पूंछा गया तो उन्होंने अच्छा परिचय दिया है। 
अवश्य ही इस तरह का व्यवहार होने के कारण विदेशी बाजारों मे 
यूरोपीय फर्मों को वेजा सुविधा मिलती है। और हिन्दुस्तानी फर्म विनि- 
भय बैंकों से कर्जा मांगती हैं तो ये इस वात पर जोर देते हैं कि अपने 
आयव्यय का लेखा ( 38|ध7०० 956 ) दम जिनको कहें उनसे 
हिसाब जंचवा कर पेश कर | इतना ही नहीं बल्कि वे इस बात पर 
भी हमेशा जोर देते हैं कि हिन्दुस्तानी फर्मा ने अपने माल का बीमा 
कराना चाहिये और वह भी ऐसी कंपनियों में जिनको कि ये आर्थिक 
सहायता करते हैं । 

इतना होने पर भी विनिमय बैड्डों को उस व्यापार में एकाधिकार 
दिया गया है | इंपीरियल चैक को विनिमय व्यापार से वंचित रखने का 

>- कारण यही था कि वह विनिमय बेड़ों से उनका ऋुछ न कुछ व्यापार 

छीन ही लेता; परंठ सम्मिलित पूंजी के देशी बेड्ों। के साथ उसे होड़ 
करने दिया जाता है, और आश्चर्य की बात तो यह हे कि वह बढह्षों 
का बैड है जो कि सरकारी ओर अर्थ तरकारी संस्थाओं ने जम्मा किये 
हुए द्रव्य हो से अधिकतर व्यापार करता है | 

धसरकार की कर्ज लेने की नीति ने और इंपीरियल बद्ध को देश 


( झ३ ) 
भर में शाखाएं स्थापित करने में दी जाने वाली उहाययता के कारण 
हिन्दुन्तानी बैक व्यवसाय को, जो कि बड़े-बड़े महाजनों आदि के हाथ 
में था, चीपट कर दिया है |?” 


हक 


विद्युतशुक्ति (60०५) 

जब विलायत में वेकारी बढ़ती है तब वहां के कारसानेदार और 
मिनिस्टर अप ने देश के चीज़ों की खप्त बढ़ाने के लिये नई नई जगहों 
की और वा ज़्ारों की खोज में संसार भर में सफर करते हैं ) लेकिन अब 
ऐसी कोई जगह न रहीं जहां इनका माल न पहुँचता हो, और न 
ऐसी कोई चीज ही रह गई है जिसको चले काफी दिन न हुए हों । 
इसलिये अब उन्होंने विद्युतशक्ति के उत्तादनार्थ लगने वाली मशीके 
ओर अन्य आवश्य क सामग्री का प्रचार बहुत जोरो में जारी किया है | 
हमारी सरकार भी अब विशेष दक्षता से प्रत्येक शहर में टेलीफोन लगाने, 
ओर शहरों शहरों में टेलीफोन संबंध स्थापित करने का प्रयक्ष कर रही 
है । लेकिन इसके अलावा सरकार ने १९२६ में हर एक म्युनिसिपिलियी 
को एक गश्ती चिट्टी मेज कर प्रदर्शित किया कि वह म्युनिस्पिलिंटियों 
को उनके शहरों म॑ विजली की वत्तियां लगवाने वर्गेरह के काम में 
सहायता देगी | थोड़े दिनों तक तो वह काम चला लेकिन दो वरसों के 


.-अंदर ही सरकार के नीति में एकदस परिवतन हो गया, मद्रास प्रांत के 


कोकोनाडा, राजमदेन्द्री, वेजवाडा, कोल और कोनूर शहरों की म्यु- 
निसिपैलिटियों ने जब बिजली के ठेके हिन्दुस्तानी फर्मों को दिये, तब तो 
सरकार चकराई क्योंकि हिन्दुस्तानी फर्म अपना सामान जमेन और 
अमेरिकन कारखानेदारों से खरीदते थे | सरकार ने देखा कि इससे तो 
विलायती कारजानेदारों को नुकसान हो रहा है, इसलिये उसने ल्वायत्त 


[ एड ] 
शासन विभाय (.9०४ 35वीं (०्शथगायथां जिध्कृबापियां ) 
से एक आज्ञापत्र चालू कराया जिसमें यह था कि कोई भी म्युनिसि- 


है 


पैलियी ने विजली की मशीन का टेन्डर तब तक सान्‍्य न करना चाहिये , 


जब तक बिजली के सरकारी इन्सपेक्टर की उसके लिये सिफारिश न हो | 


यह इन्सपेक्टर तब अंग्रज ही था अब भी अंग्रेज ही है | ऐसी परिस्थिती 


में हिन्दस्तानी फर्मां को कितने ठेके मिले होंगे यह सब समझ सकते हैं। 

इस प्रकार सरकार म्युनिसिपैलिटियों के स्वाभाविक और न्याय 
अधिकार से उन्हें वंचित करती है जिसमें कि सरकार का काफी हस्तक्षेप 
स्‍्थुनिस्पिलिटियों के ठेकेदारों का निर्णय करने में रहे । सरकार जो कि 
एक समय बिजली लगाने की प्रारंभिक योजना तैयार होने के पहिले ही 
लाखों रुपये कज देकर दो तीन साल तक ब्याज वसूल किया करती 
थी, वही बाद को रुपये देने से इंकार करने लगी, जब तक कि उसके 
मन के अनुसार ठेके नहीं दिये जाते थे अर्थात जब तक सरकार को 


यह आश्वासन न मिलता था कि विलायती माल ही उपयोग में लाया 


जायगा | यह तो हुई बिजली वाजी की वास्तविक दशा परंतु मद्रास 


सरकार के इस नीति की कलकत्तेे के एलेक्ट्रिक इंजीनिअर्स ने एक 


मीटिंक ( १९३० ) में इतनी प्रशंसा की कि मद्रास सरकार को उनके 
इस अच्छे कार्य पर बधाई की एक तार भी भेजी । 

कलकत्ते के केलकण एलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन ने अपने 
नियमावली में (/४४ंटौ०४ ० 2५५४०८०४०॥) ऐसी तबदीली की है 
जिसके अनुसार ब्रिटिश नरगरिकों के हाथ में ही उसका नियंत्रण रहेगा; 
ओर यहद्द दक्षता बंगाल सरकार के दबाव के कारण ही ली गई । 





सेना विभाग (27790) 

अब हम हिन्दुस्तान के सैनिक विभाय की ओर आते हैं। अन्य 
पारचात्य देशों की तरह ब्रिटिश भी संगठन-शक्ति में प्रतिद्ध हैं। 
पोरवात्य द्वेशों के प्रति यह अक्सर कहा जाता है कि उनमें इसी शक्ति 
की कभी है | परंतु संगव्न-शक्ति की यथाये कल्मना और अर्थ बहुत कम 
ही लोग उमभते हैं। शांतिकाल का संगठन उद्यमवाद (|#रतैपनभौधा) 
होता है ओर युद्धकाल का संगठन होता है सैनिकवाद | पिल॒ले 
पत्नों में तो हमने देखा ही है कि उद्यमवाद की कक्षा में किस 
प्रकार विलायत अपने व्यापारिक ओर ओद्योगिक हितों की रक्षा करता 
है | सेनिकवाद में भी यही कहा जायगा कि इस विभाग के संबंध में 
भी उसकी नीति ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षण करना ही है। हिन्दुस्तान 
में ६१,००० गोरे सिपाही हैं जिनकी कि भरती १७ और २४ की आयु 


क्र 


के समय हुई है। इनको सात साल तक हिन्दुस्तान के खर्चे से ट्रेनिंग 
दी जाती है और जब कि ये पूरे सिपाही होकर सेनिक की देसियत प्राप्त 
कर लेते हैं तव इनके ऊपर हिन्दुस्तान का कोई अधिकार नहीं रहता । 
.._ वास्तव में ये मुछ कर दिये जाते हैं ओर इसके बाद यह इनके ऊपर 
छोड दिया जाता है कि चाहे ये हिन्दुस्तान के सेना विभाग में भर्ती हों, 
पुलिस विभाग में हों वा और किसी भी विभाग में हों, या विलायत ही 
लौट जाय | इस प्रकार इनके लिये किया हुआ खर्च सब व्यर्थ ही चला 
जाता है| इस अंधेर का यहीं अंत नहीं होता। इनमें से हरएक 


आदमी की हिन्दुस्तान को र८ पोंड १४ शि*० मूल्य के अनुसार सरी- 
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[ ८६ | 

दना पड़ता था। इस तरह ६१,००० सेनिकों के लिये हिन्दुस्तान 
विलायत को लगभग १५ लाख पौंड की रकम देता था। ओर यही 
नहीं कि यह रकम एक ही वार देनी पड़ी हो लेकिन चूंकि हर साल 
विलायत में गोरे सैनिकों की हिन्दुस्तान के लिये भरती की जाती थी 
इसलिये इस रकम का एक हिस्सा हर साल भुगतना पड़ता था। इस 
प्रकार हिन्दुस्तान की शोचनीय स्थिति है ओर इसी तरह हिन्दुस्तान 
का शोषण होता है | 

जिस विभाग का मुख्य उद्देश्य है साम्राज्य को मजबूत रखना उस 
विभाग में अफसरी हिन्दुस्तानियों को न दी जाय तो आश्चरय की बात 
नहीं है | हिन्दुस्तानियों को तोपखाने और इंजीनिश्रर्रिंग विभागों में 
लिया ही नहीं जाता । १९२९ में हिन्दुस्तान के १२०० फौजी अफररों 
में सिफ ९१ अफसर हिन्दुन्तानों थे | स्कीन कमेटी की सिफारशों को 
सरकार ने किस तरद्द उलट दिया हम सभी जानते हैँ | ओर यह भी 
जानते हैं कि सेना का पुनर्संगठन करने के वारे में सैनिक विभाग के 
खर्च पर हिन्दुस्तानी मंत्री का नेत्रित्व और ब्रिटिश फोज को यहां से 
हटाने के बारे में अंग्रेजों की क्या राय हो सकती है | इस संबंध में यहद्द 
ध्यान में रखने बोग्य वात है कि राजनैतिक कारयों के अतिरिक्त आर्थिक 
कारण भी कम नहीं है जिनको कि अंग्रेज कभी भी नहीं भूल सकते । 


न 


स्टोस तथा अन्य बातें 


(50768 & ॥0808/06008 ॥89/6978) 

हिन्दुस्तान का आर्थिक शोपस के बारे में सव से अधिक धांघली 
वाजी स्टोस विभाग में होती है | यह विभाग विलायत में रक्खा जाता 
है | अनेक वार केन्द्रीय असवली में स्टोस के खरीद का प्रश्न उठाया 
गया लेकिन कोई मतलब न हासिल हुआ | परंठु १९२९ में सरकार ने 
वनाये हुए इस संबंध के नियम समाधान कारक है जिनका कि सारांश 
यह है कि पहिले हिन्दुस्तान की वनी चीजें खरीदना चाहिये। ताथ ही 
एक यह भी नियम है कि यहां की चीज उतनी श्रच्छी होनी चाहिये 
जितनी कि विद्रेशी होती हैं। एक और बात समाधान कारक है कि 
स्टोस के लिये पेश किये जाने वाले टेन्डर रुपयों में होना चाहिये। 
१९२६ में ये नियम बने परंतु १९३७ में ही पहिली वार सेल अधि- 
कारियों ने मसहरियां कानपूर के फर्म से और छूरे दयालवाग से 
खरीदे हैं | 

अन्य बातें 

ओर भी ऐसी ही वात हैं जिनसे मालूम होता है कि ब्रिदेन की 
हिन्दुस्तान में यही नीति रही हे कि अंग्रेज व्यापारियों, बागवानो, कार- 
खानेदारों आदि को विशेष सुविधाएं प्राप्त रहें | कांग्रेस के इतिहास में 
बताया गया है कि किस वेदर्दी के साथ चंपारन के यूरोपीय वागवान 
६४ तरह के कर वस्ल करते थे बंगाल में इन वागवानों की ज्यादती 
के कारण ही १८०५९ मे भयानक गड़वड़ी मच गई थी | 
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जब इनके साम्राज्य शाही में गड़बड़ी होने का सवाल होता है तो 
सरकार यह नहीं देखती कि.गड़वड़ी करने वाला कोन है चाहे वह 
अंग्रेज ही क्‍यों न हो उसे भी कड़ी सजा देने में नहीं चूकवी। भोसला 
के झृत्यु के वाद जब नागपूर का किला अंग्रेजों ने घेर लिया था और 
मध्य देश को भी अपने राज्य में मिला लिया था, उस समय बंगाल से 
एक कार्ययुक्त अफसर, मेजर आउसले, भोसला के विधवा रानियों के 
पास अंग्रेजों से पत्र व्यवहार शुरू कराने के लिये जा रहा था। परंतु वह 
बीच ही में पकडा गया ओर बाद को इस शर्ते पर छीडा गया कि वह 
नागपूर प्रांत को तत्काल छोड देगा | उसी प्रकार बंगाल में भी रेवरेन्ड 
मि० लांग को कलकत्त के हाईकोर्ट ने दंड ओर शिक्षा भी दी क्योंकि 
उन्दोंने एक ऐसी बंगाली पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था जिसमें 
कि चाय के अंग्रेज वागवानों की दगाबाज़ी का वर्यन था | 
कुछ दी दिन पहिले तक चाय की खेती यथा बागवानी यूरोपीय 
लोगों के एक्मेव अधिकार में थी | प्रारंभ में जब कि आसाम और 
कुमायू में चाय की खैती के प्रयोग किये गये थे सरकार ही ने सब खां 
उठाया था | चीन से बीज ओर आदमी भी बुलाकर प्रयोग किये गये 
थे--जिसके कि खर्च का बोक हिन्दुस्तानी जनता ही पर पड़ा था-- द 
परंतु प्रयोग जब सफल हुए तो इस व्यापार को अपने जात भाइयों को 
वहाल कर दिया; इतना दी नहीं परंतु उसको ऐसी सुविधाएं दी गई कि 
चाय के बगीचों पर काम करने वाला मजदूर उनका गुलाम बना दिया 
गया | अआत्ताम के लिये तो एक एक्ट भी बनाया गया जिसके अनुसार 
वागवान मजदूरों को केद कर सकते थे | 
वंगाल का जूट व्यवसाय भी एक तरद से यूरोपीय लोगों के एका- 
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धिकार ही में रहा है। १६१५ और १९ २६ के बीच ऐसा कहा जाता है- 
कि उनका मुनाफा कुल ३० करोड़ रुपया डुआ था । जूट व्यवसाय का: 


हा ऐसा प्रबंध रक्खा गया है कि इसमें लगने वाले कच्चे माल से लेकर 
कोयले, बीमा, दल्लाली आदि सब व्यवहार यूरोपियनों ही के हाथ में है |, 


१६४५ के विधान के व्यापारी बचाव 


हिन्दुस्तान पर विलायत का प्रशुत्व ही उनके इस देश के व्यापार 
की जड़ है, ओर इस प्रभुत्व ही के द्वारा उन्होंने ($ ) रेल के किरायों 
के दर, ( २) चलन, (३ ) विनिमय और (४) आतात निर्यात 
कर--इन चार मुख्य वातों पर अपना नियंत्रण रक्‍खा है। पिछले 
परिच्छेदों में पहिली तीन वादों का वर्णन दिया है ओर अब हमें केवल 
आयातनिर्यात कर के प्रश्न को ही जांच करना वाकी है। १९१९ के 
मान्ठफोर्ड रिफास्स के अंतर्गत दिये हुए आर्थिक खातंत्र के वारे में 
बड़ी-बड़ी प्रशंसात्मक बातें कही गई थी | १९१९ के शक्ट में दिया 


गया था कि जब केंद्रीय धारासमा ओर केद्रोय सरकार सहमत हाँ तब 


वे आयात निर्यात कर लगा सकते थे, वशर्तें कि ऐसे कर त्रिटिश 
साम्राज्य के हित में वाधक न हों | इस छोटी सी चीज को नरम दल 
चालों ( माडरेटों ) ने इतनी वड़ी समझी कि वे यही कहने लगे कि 
हिन्दुस्तान अ्रव साम्राज्यांतगंत स्व॒राज्य की ओर बढ़ने लगा | परंठु 
सत्य क्या है यह १६३५ के एक्ट से मालूम हो सकता है। 


१>-व्यापार में समान अधिकार 


अब हमें हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के व्यापारी अधिकारों को जानने 
के लिए. १९३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट की योजनाओं पर 
थ्वान देना भाहि। परंतु हमें यह जानना आवश्यक है कि १९३७ के 


१ 


[| ९१ ] 

'एक्ट के पहिले व्यापारी अधिकारों की परिस्थिती कया थी इस संबंध में 
ओयुत गगनब्रिहारी एल० मेहता, |. 0. अग्रेल १९३१ के मार्डन 
रिव्यू में प्रकाशित हुए लेख का सारांश इस प्रकार | 

“हिन्दुस्तान में ब्रिटिश ओर हिन्दुस्तानियों को समान व्यापारी 
अधिकार होना चाहिये, इस मांग को पेश करने के पहिले उनकी यह 
सांग थी कि भेद भाव के कानों से हम (ब्रिटिशों को ) को कानूनी वचाव 
मिलना चाहिये। अब हमें यह जानना चाहिये कि यह कानूनी बचाव 
केबे से प्रारंभ हुआ। इस इलचल ओर विरोध का उगम हुआ 
गातीका (०4०शर्चो [7० शी! ( समुद्रवटीय जहाजी व्यापार का 
विल ) से | इसका विरोध भी त्रिटिश व्यापारियों ने जोर से किया 
और इसी समय से उन्होंने अ्रथिंक भेद-भाव से कानूनी बचाव के लिये 
'हलचल शुरू की । हिन्दुस्तान और सीलोन के एसोसिएटेड व्यापारिक 
समिति ने तो यह भी कहा कि हिन्दुस्तान की धारा सभा को किसी 
अकार का भेद-भाव करने का अधिकार न होना चाहिये । 

नेहरू रिपोट ने इस प्रश्न पर यह प्रदर्शित किया कि “हमारी समझ 
समें नहीं आता कि, जिन लोगों ने हजारों रुपये हिन्दुस्तान में व्यापार में 
'लगाये हैं, क्‍यों घवड़ाते हैं। इस बात को तो सोचना भी मुश्किल है 
कि बाकायदे व्यापार करने वाली किसी भी जाति के विदुद्ध भेद-मांव 
के कानून बनाये जा सकते हैं |”? 

उसके बाद उन्होंने १९३० में अपनी मांग को जरा नरमी दी। 
उनका कहना था कि हिन्दुस्तान में व्यापार करने वाले ब्रिटिश और 
'हिन्दुस्तानी व्यापारियों में एक व्यापारिक संधि होना चाहिये जिंसके 
अनुसार दोनों को समान अधिकार मिले। साथ यह भी शर्त थी कि 
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यह संधि होने के बाद ही कंद्रीय सरकार में हिन्दुस्तानियों को विशेष 
अधिकार मिले | अब हम मांग की समालोचना कर | ब्रिटिश व्यापारी 
यह चाहते थे कि नये विधान में एक ऐसी योजना अवश्य चाहिये 
जिससे भेद-भाव से कानूनी बचाव मिले। आश्चर्य की वात है किः 
केवल समुद्रतटीय .जहाजी व्यापार के संरक्षण देने वाले बिल केः 
अतिरिक्त और कोई उदाहरण 'भेद-भाव के कानून! या आर्थिक भेद- 
भाव? दिखाने के लिये न मिला, और न वे गेक-ठीक यही व्यक्त करः 
सके कि किस तरह का बचाव वे चाहते हैं | 

१९३० में पहिली लंडन कानफरेन्स ने एक मसौदा मान्य किया जो' 
कि इस प्रकार है--केवल मि० जिना इसके विरुद्ध थे: 

यह तत्व आमतौर से मान्य किया गया कि हिन्दुस्तान में व्यापार 
करने वाली ब्रिटिश व्यापारी, फर्म और कंपनियों में और हिन्दुस्तान 
के नागरिकों के अधिकारों में मेद-भाव नहीं क्रिया जायगा; और- 
रलर वाध्यता के तत्व पर एक योग्य संधि स्थापित होना चाहिये 
जिसके अनुसार ये अधिकार नियंत्रित होंगे |? 

यह भी सान्‍्य किया गया कि फोजदारी मुकदमों के संबंध में 
यूरोपियनों को पहिले हो के अधिकार रहेंगे | 

अब इस राजीनामे को जांच करें | यह नहीं कि अनुचित भेद-- 
भाव को इस राजीनामे में रोका हो परंतु व्यागरिक अधिकार के संबंध” 
में किसी भी तरह का भेद-साव ने होना चाहिये यह इसका लक्ष था | 
रेल्वेज में, जेलों में, “लाय-अधिकार में, और अन्य बहुत सी. बातों में 
तो इनकी जाति को हिन्दुस्तानियों से अच्छा बर्ताव दिया जाना- 
चाहिये। संक्षिप्त में राजीनामे का अर्थ इस प्रकार है। इसको पढ़ 
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कर कोई भी यहीं कहेगा कि यह इतना अनिश्चित है कि वहुत सी बातें 
मेद-भाव में आ सकती हूँ। जेंसे यदि सरकारी रेलवे इस बात पर 
जोर देती है कि वह देशी खान का कोयला ही इस्तेमाल भें लायगी 
'तो यह भी भेद-भाव हो सकता ह। यह कहा जाता है कि यह योजना 
तो इस नीति को प्रदर्शित करती हैँ कि परस्पर वाध्यता के तलानुसार 
संधि होनी चाहिये । पहिली बात तो यह कि जब नींव ही भड़वद्ध है 
तो मकान कैसे बन सकता है । फिर बिलायत ओर हिन्दुत्तान में केसे 
यरस्पर वाध्यता दो सकती है । विलायत में कुछ थोड़े से रहने वालों 
'का वहां कितना स्वत्व है जिसे कि हिन्दुस्तान में के ब्रिटिश स्वत्व के 
बराबर ला सकगे | हिन्दुस्तानी अपने ही देश में इतने पिछड़े हुए. 
हैं तो किर वे विलायत जाकर व्यायार के लिये क्‍या सुविधा मागेंगे। 
उनको तो यहीं विशेष सुविधाएं मिलने की आवश्यकता है क्‍यों किं 
उन्हें काफी आगे बढ़े देशों से अपने ही देश में होड़ करनी पढ़ती है | 
ऐसी परित्यिति में पारस्परिक-वाध्यता की वात केवल दिखावटी प्रलोभन 
ही मात्र है। 

प्रत्येक रा्र का यह अधिकार है कि वह स्वदेश ओर विदेश में 
मेदभाव रख सकता है ओर व्यापार के छुछ भाग देशी ही लोंगों के 
#लिये सुरक्षित रख सकता है | आम तोर से सभी राष्ट्रों की वही नीति 
है कि कुछ निश्चित अधिकार और छुविधाएं किसी न किसी कारण से 
अपने स्वदेश ही के लिये सुरक्षित रक्खी जाती हैं अमेरिका के संयुक्त 
देश भें एक शताब्दी से भी अधिक यही नीति रही है कि उसने अपने 
समुद्रतटीय जहाजी व्यापार को अपने ही नायरिका के लिये सुराक्षद 
रक्‍्खा है | जब कभी ऐसा अवसर आता है कि किसी दूसरे राष्ट्र से व्या- 
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पारी संधि होती है ओर उसके अंतर्गत जहाजी व्यापार भी आ जाता है 
तो समुद्गरतर्यय जहाजी व्यापार की उस संधि से छूट ले ली जाती है | 
यही नहीं परंतु ऐसे अवसरों पर उनके सीमा के अंदर मछुलियां पक-: 
डुना, निश्चित व्यवसाय करना आदि चीजों में परदेशीय लोगों को नहीं 
घुसने दिया जाता | फ्रान्स, जमेनी, इटली, डेनमाक, चिली, रुसानिया - 
आदि सब देशों में विदेशी व्यापारियों के लिये बहुत से वाधात्मकः 
नियम हैं | रूमानिया में ऐसा नियम है कि उस देश सें व्यापार करने 
वाली कंपनीयों की दोतृतिआंश पूंजी रूमानिओं के हाथ में होनी 
चाहिये, ओर तीन चथु तांश डाइरेक्टर्स रुमानिया के नागरिक होना 
चाहिये | चीन, यूनान, चिली आदि देशों में ऐसे कानून हैं जिनके 
कारण विदशियों को खनिज-उत्खनन की सुविधाएं नहीं प्राप्त होः 
सकती । १९२३ में प्रान्स ने विदेशियों को वहां जमीन खरीदने की 
मुमानियत करदी | खास विलायत भी जो कि खु ले व्यापार का पुरस- 
कर्ता है, १८९४ के मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट के कारण, एक विदेशी, 
ब्रिय्श जहाज का मालिक नहीं हो सकता। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिंशः 
नागरिक ही ब्रिटिश जहाजों का मालिक हो सकता हे | ब्रिटिश कोर्ल- 
विया में रेल्वेज, वैकिंग ओर बीमा की विदेशी कंपनियों . का रजिस्ट्रेशनः 
ही नहीं हो सकता । आस्ट्रेलिया में भी ( जाम 26८४एाणा5 
(८००४० ४८ ) (92[) के दफा ८ के अनुसार कोई कंपनी, जिसमे: 
एकठृतिआंश से अधिक शेयर विदेशियों के मिलकियत में हो, वहां: 
खनिज व्यापार नहीं कर सकती | संसार के अन्य देश ही नहीं परंतु. 
ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में भी ऐसे कानून हैं जो कि आर्थिक. भेदभाव 
अन्य देशों के साथ ही नहीं परंत साम्राज्यांतगंत देशों के साथ भी: 
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करते हैं | इसका यहीं अंत नहीं होता | इंपीरियल नेशनैलिटी एक्ट की 
२६ वीं दफा तो साफ तौर से कहती है कि ब्रिटिश साम्राज्य की कोई 
भी सरकार साम्राज्य के किसी भी नागरिक से भेदभाव का व्यवहार 
कर सकती है| इस तरह जो वचाव हिन्दुस्तान में अंग्रेज मांग रहे है 
ठीक उन्हीं मार्गों के खिलाफ अपने यहां कानून वना रक़खे हैं | 

इस वचाव की मांग का राजनेतिक महत्व भी कम नहीं है। इसः 
प्रश्न के संबंध में श्रिठिश व्यापारी अपना दरजा एक सा नहीं रखते । 
कभी तो वे अपने को, दुबल, असुरक्षित, अल्प संख्यक जाति में शुमार 
करते हैं और कभी वे अपने उच्च गोरे-जाति के कारण और इस देश 


में लगाई हुईं पूंजी के कारण भगड़ते हैं| और फिर कभी वे यह भी 
के नीचे 


कहने लगते हैं कि चू कि हम एक ही साम्राज्य--छत्र 
इसलिये हमें समान अधिकार मिलने चाहिये।| इस तरह जब जैसा 
समय होंता है उस प्रकार इनकी वातों का भोंक होता है। सारांश 
इसका यही है कि वे अपने अधिकार जारी ही रखना चाहते हैं| 
व्यापारी संधियों ओर कानूनी गारन्टी के रूप में अपने विशेषाधि- 
कार चालू रखने की मांग करने का श्रर्थ हिन्दुस्तान से उसकी स्वतंत्रता 
मांगना ही होता है | इजित्त, पर्शिया, चीन, टर्की इन देशों में जहां कि 
युरोपियनों के विशेषाधिकार थे, वहां के लोग इनके विरोध में खड़े हुए 
ओर तव उनको अपना कारवार उन देशों से समेठना ही पड़ा | उन 
देशों में शत्रों के वल से लिये हुए विशेषाधिकार और हमारे देश में 
व्यापारी संधियों द्वारा लादे जाने वाले अधिकार एक ही कक्षा में आते 
हैं। इसलिये चीन के क्यूमिनाटंग की पहिली घोषणा यही थी किजो 


लिये >> तैयार 
ए।५४ (0४७4॥९ 


कर 


राष्ट्र अपने खुशी से पुरानी संधियों के अधिकार छोड़ने के 
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होगा उससे हम सव से अच्छा वर्ताव रक्खेंगे | 
ब्रिटिश व्यापारी जो बचाव ओर सुरक्षितता हिन्दुस्तान में चाहते 
है बह राष्ट्रीय सम्मान को अपसान कारक है। हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय 
विधान में त्रिठिशों को भी वही अधिकार मिलेंगे जो कि परदेशीयों को 
मिलेंगे | इसलिये यदि वे विशेषाधिकार चाहते हैं तो उनको भविष्य मे 


“हिन्दस्तान की भारासभा के नियमों के अनुसार यहाँ के राष्ट्रीय ओर 
“नागरिक होना चाहिये। 


२--इन्डो-ब्रिटिश व्यापारों करार 


१९३५ के एक्ट का मसौदा तैयार दोने के भी वहुत पहिले इन्डो- . 
ब्रिटिश व्यापारी करार हो जाना, व्यापारी बचावों ( शि0००८ा०) ) 
-के इतिहास का एक विचित्र विकास है। सच पूछा जाय तो १९३० के 
पहिली गोलमेज परिषद ही में इस करार के होने का अंदाजा किया 
गया था| ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट पेपर में की हुई योजनाओं ही ने 
इस करार को चालना दी और जूत, १९३५ में एक्ट पास होने के 
'पहिले ही १ ०--१--३५ को इस करार श्र व्हाइट हाल में, सर बी० 
एज० मित्रा ने हिन्दुस्तान के हाई कब्िश्तनर की हेसियत में हिन्दुस्तान 
की ओर से और सर वाल्टर रन्सिमेन ने ब्रिटिश सरकार की ओर से, 
हस्तक्षर किये। सर वाल्टर को पालियामेन्ट ने अ्रधिकार दिया था 
परंतु सर बि० एन० मित्तर को आशा थी गवर्नर जनरल की जिसने 
कि केन्द्रीय धारा समा से परामर्श भी न किया था। इन्डो-ब्रिटिश 
करार परिशिष्ट अ में दिया गया है, जिसके कि पढ़ने से मालूम होता 
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है कि १९३५ के एक्ट में नियोजित किये हुए व्यापारी बचाव की पूर 
नकल ही इसमें पाई जाती है। अर्थात्‌ इसके मानी यह है कि भविष्य 


|) 


म॑ आने वाले प्रस्तावों पर पालियामेन्ट में विचार तो हो ही रहा था 
कि नोकरशाही के दवाव से पहिले ही हिन्दस्तान पर लाद दिये गये | 


३--व्यापारी बचाव 


हिन्दुस्तान के आयात-नियात नीति का इतिहास और व्यापारी 
बचाव का ( जिनको कि १९३४ के एक्ट में भर दिया गया है ) संक्षित 
वर्णुन हो ही गया है । इस एक्ट के अनुसार गवर्नरजनरल को अधि 
कार है कि वह विलायत से आने वाले माल के विरुद्ध, भेद-भाव ओर 
दंड देने वाले किसी भी कार्य को रोक सकृता है। अर्थात्‌ केन्द्रीय 
धारा सभा आयात-निर्यात कर वेठ सकती है वशतें कि करके कारण 
विलायत से आयात होने वाले माल का हिन्दुस्तान में उत्तन्त होने 
बाले उसी माल से अधिक मूल्य न हो जाय। इसका परिणाम यह 
हुआ कि जब कभी आयात-निर्यात कर बेठने के अस्ताव पेश होंगे 
तो विलायत के किसी भी नागरिक को टैरिफ बोर्ड से सुनवाई पाने का 
अधिकार होगा; और यदि थे कर धारासभा से पास होकर कानून 
: भी वन जाय तव मी विलायत का कोई नागरिक हिन्दुस्तान के फेबरल 
कोर्ट में मुकदमा दायर करके इस कानून को रद्द करवा सकता है, 
इस बुनियाद पर कि यह विधान की योजना के विरुद्ध है । इतना ही 
हीं बल्कि फेडरल सरकार या प्रांतीय सरकार किसी भी तरह की 
शर्तें या आवश्यकताएं पूरी करने के कानून वनाव जेंसे कंपनी को 
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कहां रजिस्ट्री होना चाहिये १, उसका रजिस्टड आफिस कहां होना 
चाहिये !, किस चलन में उसकी पूंजी दज होनी चाहिये ?, था उसके 
प्रबंधकर्ताओं ओर भागीदारों के जन्म स्थान, जाति, वंश, भाषा, 
धर्म, निवास स्थान के संबंध में कौन सी वार्ते अवश्य होनी चाहिये -- 
अथवा उसके स्टाक ओर डिबंचर के मालिक यां उसके अफ़सर, 
नोकर आदि के नियम कुछ भी हों ओर चादे कंपनी इस एक्ट के 
पहिले स्थापित ही क्‍यों न हो -ये नियम इन पर लायू न हो सकेंगे | 
ओर ये कंपनियां भी हिन्दस्तान के कानन के बावजूद स्थापित किसी 
भी कंपनी के बरावर सरकार से आर्थिक सहायता ओर सुविधाएं प्राप्त 
करने योग्य होंगी | अंत में यह भी दिया है कि विलायत के किसी भी 
जहाज, उसके मालिक, उसके अफसरों, मल्लाहों, यात्रियों ओर माल 
के प्रति मेद-साव नहीं किया जा सक्रता। इस प्रकार रेलवे के दर, 
विनिमय, चलन और आयात-निर्यात कर इनको अपने हाथ भें रखकर 

हां का सारा व्यापार अपने कब्जे म॑ कर लिया है जिसमें कि हिन्दु- 
स्तानियों से इन्हें किसी तरह की रुकावट न मिल सके | 


श्र न्प 


साराशु 

किस भ्रकार से ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश लोगों की हिन्दुस्तान के 
राज्यू-शासन के प्रत्येक विभाग में एक ही आथिक नीति है इसे इस 
पुस्तक में दिखाने का प्रवत्त किया गया है | हिन्दुस्तान की सरकार 
का यह काम है कि वह अपनी शक्ति, अधिकार और प्रभाव का उप- 
योग करके त्रिटिश व्यापार और उद्यम को वढ़ाने का काम करती रहे | 
हिन्दुस्तान का अंग्रेजों को केवल उतना हीं उपयोग है जितना कि 
किसी व्यापारी को वाजार से लाभ होता है। 

परंतु अब धीरे-धीरे विज्ञायती माल की खपत कम हो रही है। 
किस प्रकार विलायत के कोयले का व्यापार गिर रहा है इसका कोयले 
के परिच्छेद में वर्णन किया गया है। लोहे में भी वही बात हो रही 
है, क्योंकि अब लोहे की मेहरावों के पुलों के वजाय उन्हें सिमेन्ट- 
कांक्रीट ही के बनाने की ओर ग्रद्ृत्ति हो रही है । केनाडा में साप्राज्या- 
न्तगंत रियासत प्रात करने में इन्हें सफलता न हुईं, इसलिये लंकाशायर 
के लोग बहुत हताश हुए थे। फिर लंकाशायर के कारखानेदार इस 
बात पर रो रहे थे कि पिछले कुछ वर्षा में हिन्दस्तान में लंकाशायर 
के माल पर आयात-निर्यात कर बढ़ा दिये गये हैं। आस्ट्रलिया ने 
भी अपने आयात-निर्वात कर बढ़ा दिये जिनका कि इनके साल की 
विक्नी पर असर पड़ने लगा | केनाडा का भी दख ऐसा ही है जिससे कि 
इनकी आशाओं पर पानी सा फिर गया है। ऐसी परिस्थिति हो 
जाने के कारण ही विज्ञायत को ऐसा काम करना पड़ा जिंत को 


[ १०० ।ै 


वह कभी न करना चाहता था अर्थात्‌ सोविएट रूस से समझोता 
करना | यह वात वहुत थोड़े ही लोगों को मालूम है कि १६२९ में 
१५०० ब्रिटिश .फर्मो' के ८४ प्रतिनिधि जिनकी कुल पूंजी ७०० 
मिलियन पौंड होती थी, रूस के वाजार का ढंग देखने ओर. वहां 
व्यापाराना संबंध स्थापित करने गये थे | ओर इन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा 
रूस के वाजारों की सुव्यवस्था की प्रशंसा के कारण, विलायत के 
सजदूर सरकार ने रूस से राजनैतिक संबंध चालू किये। ओर इसी 
कारण रूस ओर विलायत में इतना आंतरिक वैमनस्य होने पर भी 

एक दूसरे ने अपने राजदूत एक दूसरे के यहां भेजे | इस प्रकार विंला- 

यत की बहुत शोचनीय स्थिति हो गई है] उसका व्यापार भी गड़बड़ा 
गया है | पिछले महायुद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई परंतु इन्हें क्या 
मिला £ वेकारी। क्‍योंकि फ्रांस पहिले इनसे इंजिन कोयला, लोहा 
लिया करता था परंतु महायुद्ध के उपरांत ये चीजें उसे मुफ्त ही मिलने 
लगीं - यह चीज लड़ाई के नुकसान के भरपाई के रूप में उसे जर्मनी 
से मिलती थीं | इस प्रकार यद्यपि जमनी द्वार गया था तब भी -वहां 
के सब लोग जोरों से रात दिन काम में लगे हुए; थे क्योंकि उन्हें नुक- 
सान की भरपाई करना था। परंठु विलायत को तो जीत के कारण 
अपना सराफा हुंडी का वाजार ( |(णा८ए एरथ:८ ) ही खो देना 
पड़ा। चीन, पर्शिया, अफग्रानिस्तान, अरब, ईराक, और इजिप्ड में 
विलायती चीजों का वाइकाट किया जाता है| चीन में १९०९ से १३ 
तक ५८७--३ मिलियन गज कपड़ा विलायत से जाता था पर १९३० 
में उसकी आयात ६९--४ मिलियन गज ही हुई। पेलेस्टीन के वारे 
में लंडन से आई हुई १२ जुलाई १९३७ की खबर से पता लगा है 


[ (ए०१ | 
कि अरब लोग पेलेस्टीन भंग की आयोजना का मुकावला ब्रिटिश 
माल का वाइकाट से देने वाले है । 

विल्लावत का हिन्दुस्तान भें व्यापार कितना कम हो गया है इसे 
अंकों द्वारा समझना सरल होगा। १६१४१ में विलायत कपड़े की 
कुल पेदावार का ४० फी सद्यी और छत की पेंदावार का ६३ फ्री 
सदी हिन्दुस्तान को मेजता था, लेकिन १६३१ में ये आंकड़े ऋमशः 
२० फी सदी और १६"५ फी सदी बाजार अंग्रेजों के हाथ से चला 
जाना ही लंकाशायर का व्यापार चोपट होने का मख्य कारण है 
क्योंकि हिन्दुस्तान ही के लिये मुख्यतः इस तरह का व्यापार निर्मित 
हुआ था | और इस नुकसान का खप्यर ब्रिब्शि सरकार के माये ही 
फोड़ा जाता है | 

वास्तव में वात यह है क्रि अंग्रेजों की दशा गंभीर हो गई है ओर 
इसी कारण यदि कुछ अंग्रंज राजनीतिश्ञ हिन्दुस्तान को किसी भी 
तरह का साम्राज्यांतगंत स्वराज्य देने की राव देते हैँ तो इसका 
कारण यह नहीं है वे हिन्दुस्तान के ऊपर किसी प्रकार उपकार करना 
चाहते हैं परंतु इसमें उनका उद्येश्य है विलाबत के प्रति हिन्दुस्तान 
की सहानुभूति प्रात करना। हिन्दुस्तानी जनता इनके इरादों को 
जानने लगी है और यहीं ऊपर की पंक्तियों में दिखाबा गया है। 
धास्तव में इस वियय पर एक अलग ही पुस्तक लिखी जा सकती है | 
परंतु हमारा उद्येश्य तो केवल दचि उत्पन्न करना ही है जिसमें कि 
लोग स्वयं ही अपना समाधान कर ले कि किस गहराई तक्क हम 
उनके जाल मे जकड़े हुए हं। 

यद्यपि विज्ञायत का प्रमुत्व कपड़े के बारे ने हिन्दुस्तान से 


; 


गया 


[ १४०२ |] 


है परंतु वह अब मशीनरी का प्रभुत्व स्थापित कर रहा हैं। आज कल 
बिजली का वहुत प्रचार हो रहा है | द 

प्रथ्वी का एक चथुथाश भाग ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर है और 
एक-चथुर्ताश आवादी भी साम्राज्य में रहती है। एथ्वी पर उत्तन्न 
होने वाली अनेक वस्तुओं में ब्रिटिश साम्राज्य का भाग इस प्रकार हैः-- 
गेहूँ २२ फी सदी, ठीन ४३ फीसदी, ऊन ४४ फी सदा, चावल ५४२ 
फी सदी, निकल ८८ फी सदी, जूट ११ फी सदी | परंतु विलायत मं 
केवल ५ सप्ताह ही अठने लायक अन्न सामग्री उत्पन्न होती है, इसलिये 


७ 


अन्य देशों से उसे बहुत बड़ी तादात में अन्न सामग्री आयात करनी 


पड़ती है | थोड़े ही दिन पहिले तक विलायत गेहूं रूस से और यूझर _ 


का गोश्त और डेअरी का माल डेनमाक से मंगाता था। दूध और 
दूध से बनने वाली चीजें हालन्ड और वेलजियम से, काफी सीलोन से, 
चाय और चावल हिन्दुस्तान से उसे मंगाना पड़ता था। अब इतनी 
बाहर से आने वाली चीजों के दाम चुकाने के लिये उसे अपना माल 
वाहर भेजना आवश्यक है | श्य७० और श्द८० के द्रम्यान विलायत 
में उच्च शिक्षा प्रात करने के लिये गये हुए; हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों को 
प्रोफेसर मार्शल ने शिक्षण करते हुए पूंछा कि “आप लोग जापानियों की 
तरह व्यापारी शिक्षा न प्रात करके वैरिस्टत और आइ. सी. एस को 
परीक्षाओं के ही पीछे क्‍यों पड़े रहते हैँ? । उन्होंने यह भी कहां कि हम 
लोग तो हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों का स्वागत ही करते है क्योंकि वें अंग्र ज़ी 
तंल्कृति का प्रचार अपने देश में करके विलायती माल का भी अचार 
करते हैं । और हमारे लिये यह वहुत आवश्यक है अगर हमारा 
माल बाहर नहीं जायगा तो हम खायेंगे क्‍या, लोहा और कोयला : 


[ १०३ ] 
हमारे यहां इन चीजों के सिवा और होता ही क्या है !” आज भी 
घिलायत की लगभग वहीं दशा हैं जो तसताठ वर्ष पृ्व थी। इसलिये 
विलायत हिन्दुस्तान पर आर्थिक प्रशुत्व कायम रखने के लिये बाध्य है | 
यह किसी को भी विचार न करना चाहिये कि विलायत ही हिन्दुस्तान 
का शोषण - र रहा है | इटली, जापान, जरमेनी, अमेरिका, हालन्ड 
ओर बेलजियम भी हिन्दुरतान के व्यापार पर सिक्का जमाये हुए हैं। 
हिन्दुस्तान के समुद्री जहाजी व्यापार में पहिले चार देशों का ०५ से 
४ फी सदी हिस्सा है ओर ये देश भी अपने साथ अनेक वस्तुओं को 
जहाज को सारी करने के लिये ले आते हैं | जिन्हें कि यहां लागत से 
भी कम दाम पर बेचते हैं | वेलजियम से यहां बड़ी तादात में वनस्पति 
घी आता है जिसे कि असली घी में मिलाने के काम में लाया जाता है। 
दिल्ली के स्टेट काउन्सिल में मश्न उठाया गया कि इस घी को रंगीन 
रखा जाय जिसमें कि इसमें ओर असली घी में भेद तुरन्त ज्ञात हो 
सके | कहा जाता है कि इसके जवाब में मि० कारवेट ( आाइ० सी० 
एस०) ने, जो उस्त त्मय व्यापार विभाग के सेक्रेटरी थे, कहा कि ऐसा 
करने से हमें, व्यापार मंत्री को ओर वाइसराय को भी अपने पदों से 
हाथ धोना पढ़ेगा | कैसा विचित्र भय है | तिस पर भी है सच, क्योंकि 
जैसे ही इस घी को रंगाना शुरू हो जायगा इसकी बिक्री ग्रिर जायगी 
वो इसके जवाब में बेलजियम भी उसके यहां के दूध ओर दूध की चीजों 
में कठिनाई जारी कर देगा | फिर इनको ये चीज केसे मिल सकेगी ? 
इसीलिये जनता का इतना विरोध होने पर भी वनस्पति घी को रंगीन 
बनाने का कोई कानून बनाने के लिये सरकार सहमत नहीं होती | 

बहुत से राष्ट्र त्रिदिश फर्मां के जरिये हिन्दुस्तान में व्यापार करते 





[ श्न्ड प. 


| ऐसी दशा में यदि इन राष्ट्रों की सुविधाएं कम कर दी जाती ह तो 
ब्रिटिश फर्मी को भी नकसान होता है| इस प्रकार अन्य राष्ट्रों का भी 
हिन्दुस्तान पर कम अधिक मात्रा में व्यारारी प्रशुत्व जमा है। इसलिये 
हम अन्य राष्ट्रों से बरावरी से तमी बातचीत कर सकते हैँ जब कि हम 
पूर्ण स्वतंत्र हो जाय | एक समय था जब कि हिन्डुस्तानियों को अंदर 
की वात न मालूम थी पर अब हम अच्छी तौर से समझ गये हैं कि 
हिन्दुस्तान का उद्यम और व्यापार विलायत की इच्छा अनुसार ही 
योजित किया जाता है । 
हिन्दस्तान के राष्ट्रीयत्व का पुनरूद्धार करने के लिये सब प्रथम हिन्दु- 
स्तान का पूरा व्यापार केवल हिन्दस्तानियों ही के हाथ लाना चाहिये। 
वसे पहिले हमे उन वस्तुओं को उत्पन्न करना चाहिये जिन्हें हम 
प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। हमारा वाहर भेजा हुआ प्रत्येक रुपया 
वहां के दस मनुष्यों का पेट भरता और २० हिन्दुस्तानियों को भूखों 
मारता है | अगर हिन्दुस्तानी सिफ देशी ही वस्तुओं का उपयोग करें, 
ओर खासकर देहातों की वनी हुई हों, तो संभव है कि हमारा 
एक भी आदमी वेकार न रहे | जब हम फेशन वाली गद्दंद्वार सोफों ओर 
कुसियों को छोड़कर देशी गलीचे ओर कालीन इस्तेमाल करने लगेगे; 
जब हम मिल के साफ किये हुए चावल के बजाय हाथ के कुटे 
चावल, चक्की के आठे की जगह जांति का आठा ओर कोल्हू का 
पिरा तेल का उपयोग करने लगेंगे; जब हम चमार का बनाया हुआ 
जूता और हाथ कता और बुना कपड़ा पहिनने लगेंगें; जब कि हसारे 
लोहार छूरे ओर केचियां और उस्तरे बनाने लगेंगे; जब धोबी व्ली- 
सिंग पाउडर को छोड़ देगा, जब बढ़ई के औजार देशी बनने लगेंगे; 


कि" 


[| ९१०४ | 
जब सोनार पहिले की तरह खुद ही सोने का पत्र और तार बनाने 
लगेंगे ओर जब बैलंगाड़ियों में हाल टायर की जगह मोट्र-ठायर न 
लगाये जाएंग्रे उस दिशा में हिन्दुस्तान में वेकारी बिलकुल ही न 
शहेंगी | जब तक ये वाते नहीं होतीं वेकारी रहेगी और बढ़ती ही 
जायगी | कुछ लोग इन वातों को जीयोद्धार का प्रचार कह सकते है। 
क्रांति की ठुलना में इससे हमें तुरंत ही लाभ होना प्रारम्भ हो जाता 
है परंतु क्रांति से होने वाला लाभ तो उसके सफल होने के वाद ही मिल 
सकता है, जिसके लिए अनिश्चित समय की आवश्यकता है। यह 
हमारी अनुभव की हुईं योजना है जो कि पूर्ण सकल रही है। क्रांति 
कितनी भी वेज्ञानिक ढंग की क्‍यों न हो परंतु उसके सफल होने तक 
अभूखों तो रह नहीं सकते। पाश्चात्य देशों में भी जहां कि कलों का 
ही प्रभुत है, लोग अनुभव करने लगे हैं कि अब कलों के परभुत्त 
से वहुत भयंक्रर नुकसान होने लगे हैं। पाश्चात्य राष्ट्र आाज स्वावलंबी 
हो रहे हैं जिसका बोझ वेचारे गरीबों ही को सहना पड़ता है, परन्तु 
कुछु अमीरों की अमीरी बढ़ती ही जा रही है। इन अवगुणों को सम- 
'भते हुए हमें हिन्दुस्तान में ऐसी आर्थिक प्रणाली स्थापित करना 
चाहिए जिसमें एक का वोक दूसरे पर न पड़ सके | इस बात को ध्यान 


. में रखते हुए हमें हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को समझने का प्रवत्न 


| 40. 


'करना चाहिए कि किन ढंगों से हमारा व्यापार दूसरों के हाथ चला 
गया | सर जानसन (565७ंगए ए 3[व/8 0णि 7076 गा +य8) 8॥0) 
ने मरने के थोड़े दिन पहिले कहा, “प्रायः वह सुनने में आता हैं कि 
अंग्रेज हिन्दुस्तान को सम्य बनाने के लिये वहाँ गए हैं, परन्तु सच तो यह 


बा 


है कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में अपना माल वेचने की गरम से गए थे और 


| १०६ | 

मांल बेचने के लिए ही वहां रहे हैं ।” हिन्दुस्तान और विज्ञायत के: 
मंगड़े की भी यही जड़ है, क्योंकि हिन्दुस्तान के वगैर ब्रिटेन साम्रोज्य 
नहीं रह सकता और इसलिए वह यूरोप में पहिले नंबर कां शक्तिशाली 
भी नहीं हो सकता; ओर ऐसी दशा भें खाने .की चीज ओर कच्चा द 
माल भी उसे नहीं मिल सकता । तो हिंन्दुस्तानियों के सामने सवाले 
यह है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चालू रखना चाहते हैं या राष्ट्रीय 
: संग्राम सें भाग लेकर केष्ट सहन करके अपनी मातु-भूमि में स्वराज्य 
स्थापित करना ? चाहते हैं | द ः 


हम 
ले 
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परिशिष्ट आ 
हिन्दुस्तानी-बृटिशु व्यापारिक इकरार नासा 


इकरारनामे का मसचिदा 


नई दिल्‍ली जनवरी १०,१९४प 
कल लन्दन में इंगलेंड की वृटिश सरकार की ओर से सर बाल्टर 


४» रन्सिमैन और भारत सरकार की ओर से सर बी० एन० मित्र द्वारा 


हस्ताक्षर किए; हुए व्यापारिक इकरारनामे का मसविदा निम्नादित 
हैं जो ओगवा व्यापारिक इकरारनामे के परिशिष्ट रूप में है | 


आओवतर शिका 


इंगलेंड की वृ्शि सरकार और भारत की सरकार इस वात का 
इकरार करती हैं कि ओटावा व्यापारिक इकरारनामे के चालू रहने 
के समय तक इंगलेंड की वृटिश सरकार और भारत की सरकार की 
तरफ से किए हुए. निम्नांड्रित अहृदनामे उस इकरारनामे का परि- 
शिषप्ट समझे जायंगे, जो ये ह--- 
पहली शर्तें-- इंगलेंड की सरकार ओर मारत तरकार द्वारा 
यह वात मंजूर की जाती है कि जहाँ किसी भी देश के आयात के 
विरुद्ध भारतीय उद्योग धंधों का संरक्षण भारत की आयिक दृष्टि से 
आवश्यक हो सकता है, वहां भारत इंगलेंड ओर अन्य देशों में उद्योग 


[ रद ] 

धंधों के अन्तर्गत ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं कि भारतीय उद्योग 
धंधों को इंगलैंड के आयात की अपेक्षा अन्य देशों के विरुद अधिक 
ऊंचे संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है | 

दूसरी शत-इंगलेंड की सरकार इस बात के मंजूर करती 
है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत सरकार के राजस्व के लिए. 
आयात-कर एक अनिवाय वस्तु है । और आयात-कर की वढ़ती 
निश्चित करने में राजस्व का ख्याल अवश्य ही किया जाना चाहिये | 

संरक्षण के सिद्धान्त 

तीसरी शत--( १ ) भारत सरकार इसका अहद करती है कि 
केवल ऐसे ही उद्योग धन्धों को संरक्षण दिया जाय जिन्होंने, टेरिफ 
वोर्ड के द्वारा उचित जांच के वाद भारत सरकार की- दृष्टि में, १६ 
फरवरी १९२३ को व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में उल्लि 
खित संरक्षण निर्धारित करने की नीति के अनुसार अपना हक कायम कर -: 


लिया हो, वशरत्तें कि यह असहृदनामा. १९३ ० के संरक्षण कानून के 
आधीन उद्योग धंधों के संरक्षण में लायू नहीं होगा | 


( २) भारत सरकार इस वात -का -भी अहद करती है कि 
संरक्षण के लिये मिलने वाले सुभीते इतने ही होंगे और इससे अधिक > 
नहीं होंगे जितने से आयात की हुई चीजों की कीमत भारत में 
तेयार उसी तरह की चीजों की विक्की की कीमत के वरावर होगी 
ओर जहां कहीं मुमकिन होगा इस शर्त की दफाओं का ख्याल रखकर 
इंगलेंड में तेयार माल पर कम दर की चुगी लगाई जायगी | 

( रे ) इस शत्त को पिछली दफाओं में बतलाए सिद्धान्त के अनुसार 


[ १०९ |] 

एक ओर इंगलेंड के माल और दूसरी ओर श्रन्य देशों के माल के मध्य 
निश्चित की हुई कर की विभिन्नता द्योतक सीमा इंगलैंड के माल के 
प्रति ह्नि-कर होने के रूप में नहीं बदली जायगी | 

( ४ ) इस शत्त में शामिल अहदनामें ऐसे मामलें में भारत सर- 
कार के अधिकारों पर हस्ताक्षेप नहीं करंगे जिनमें वह आयात वस्तुओं 
पर प्रयोजित संरक्षण की अपेक्षा अधिक भारी अतिरिक्त राजस्व-कर 
लगाना आवश्यक समभती है | 


मध्यकालीन जांच 

चौथी शत्तं--जव भारतीय उद्योग धन्वे को भारी संरक्षण देने का 
प्रश्न जांच करने के लिए टेरिफवोड के सामने लाया जाय तो भारत 
सरकार इंगलेंड से सम्बन्धित किसी उद्योग धन्धे को अपना मामला 
समभने ओर अन्य सम्बन्धित दलों द्वारा उपस्थित किए. हुए भामलों 
की छानवीन करने देने का पूरा अवसर देगी | भारत सरकार इस बात का 
भी अहृद करती है कि संरक्षण की अवधि के प्रचलित रहते समय उंर- 
ज्षित उद्योग धन्धों को प्रभावित करने वाली अवस्थाओं में भी भारी परि- 
वतन उपस्थित करते समय वह ब्रिविश सरकार की प्रार्थना पर 
अपनी ही इच्छा से इस प्रकार की जांच ब्रैगएगी जो तीसरी शर्च 
में दिए हुए सिद्धांत की दृष्टि से चालू करों के उचित अनुचित होंने 
पर विचार करेगी और ऐसी जांच के समय ऐसे प्रतिवाद पर पूर्ण 
विचार किया जायगा जो इंगलेंड के किसी सम्बन्धित उद्योग घन्घे 
द्वारा किया जायगा | 

पाचववीं शत्तं--इंगलेंड की तरकार उन उपायों पर पूरा ध्यान देगी 
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| ११० | 
जो सम्बन्धित व्यापारिक स्वार्थां के सहयोग में भारत से कच्चे व अघ- 
कच्चे माल के आयात की उन्नति करने के लिए, किए जांय, जो इस 
तरह चीज़ों के तेयार करने में इस्तेमाल होती हैं जिनका भारत में . 
आयात भिन्नता द्योतक संरक्षण कर के आधीन है | विशेषतया वे भारत 


सरकार को उन उपायों पर ख्याल रखने के लिए प्राथना करती हैं . 


जो भारतीय रूई की खपत का क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से ओठावा द 
इकरारनामे -की आठवीं शर्त्त के अनुसार इंगलेंड में की जा चुकी हैं, 
ओर वे भारतीय रूई की खपत प्रत्येक सम्भव तरीके से जिनमें शिल्प- 
वेशनिक शोध, व्यापारिक खोज, विक्रय क्षेत्र की इद्धि और औद्योगिक 
प्रचार-कार्य आदि का भी समावेश है, बढ़ाने के लिए. व्यापारिक व्य- 
क्तियों के सहयोग से वह सभी सम्भव उद्योगों को जारी रखने का अहृद 
करती है। | 

छुठीं शत्तं--इंगलेंड की सरकार अहृद करती है कि पिछली शर्च 
के सिद्धांत के अनुसार इंगलेंड में कर के बिना भारत का कच्चा लोहा 
पहुंचने का विशेषाधिकार उस समय तक अ्चलित रहेगा जब तक कि 
भारत में आयात लोहे ओर इस्पात पर शत्त के अनुसार लगा हुवा कर 
इंगलेंड के लिए. १९३४ के लोहा और इस्पात संरक्षण कानून में दी 
हुई सुविधाओं की अपेक्षा कम सुविधा-जनक न हों। हां १९३४ के 5 
लोहे और इस्पात कर कानून की दूसरी घारा द्वारा संशोधित १०९४ के 


इंडियन टेरिफ एक्ट को उपघारा ३ (४) और ३ (५) की छुविधाओं 


के अधिकारों पर हस्तक्षेप न किया जायगा। 
सातवीं शक्तें--इंगलेंड की सरकार और भारत सरकार इस बात 
का अहद करती हूँ कि इस हकरारनामे से सम्बन्ध रखने वाले सभी 


” 


[| ॥#११ | 


मामलों में वे हमेशा उन सब नतीजों, इकरारनामों और विवरणों को 


' झुनेंगी और विचार करेंगी जो इंगलैंड और हिन्दुस्तान से सम्बन्ध 


रखने वाले उद्योग धन्धों के मुख्य प्रतिनिधियों के सम्मेलन के परिणाम 
स्वरूप निश्चित होंगी | 


इकरारनाथा 

ओटावा व्यापारिक इकरारनामे के परिशिष्ट के उपपरिशिष्ट की 
आँति जो पत्र-व्यवह्दर सरवाल्टर रुन्सिमैन, इंगलेंड के बोर्ड आफ ट्रेड 
के सभापति तथा सर वी० एन० मित्र, इंगलेंड में भारत के हाई 
कमिश्नर के बीच हुआ वह छापा जा रहा हैः-- 

सर वाल्टर रून्सिमैन के पहले खत में लिखा हैः--“महोदय, 
इंगलेंड की सरकार की ओर से मुझे यह अहदद करने का अधिकार 
दिया गया है कि यदि किसी समय उपनिवेशों ओर रक्षित राज्यों द्वारा 
अन्य देशों से सूती माल के मुकाविले में इंगलेंड के सूती माल को 
सहूलियत देने के लिए कोई और व खास तरजीह दी जायगी तो वें 
शसी तरजीह हिन्दुत्तान के ऐसे सूती माल को दिलाने की ओर 
उपनिवेशों और रक्षित राज्यों की सरकारों का ध्यान खींचंगे जिस 
तरह के इंगलेंड के सती माल के लिए तजवीज की जावगी | ऊपर 
का अहदनामा उस वक्त तक लागू रहेगा जब तक कि लंकाशायर 
के नुमाइन्दों ओर बम्बई के मिल-मालिकों के संघ-समिति के बीच र८ 
अक्टोबर १९३० को हुआ इकरारनामा लागू रहेगा वा कोई भी 
वाद का इकरार नामा लायू रहेगा जो दोनों मुल्क्रों के सती रोज- 
गारियों के बीच ते हो |” 


[| #१४१२ ] 

सर वाल्टर रुन्सिमैन के पत्र का जवाब देते हुए सरं बी० . एन० 
मित्र कहते हैं;--- 

“आपके आज की तारीख नम्बर एक केपन्न की पहुँच स्वीकार 
करने का हमें सोभाग्य है। हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से मुझे 
अहद करने का अधिकार मिला है कि ज्योंही द्वितीय अतिरिक्त कर 
सामान्य रूप से हट दिया जाता है त्योंही इगलैशड के सूती माल पर 
का आयात-निर्यत कर घटा कर २०५ मूल्यानुसार या साढ़े तीन 
आना प्रति पौंड सादे कपड़े पर और २०४ मूल्यानुसार दूसरे मालों 
पर कर दिया जायगा वशरत्तें कि लंकाशायर के नुमाइन्दों और वम्बईं 
के मिल-मालिकों के संघ के बीच हुए ₹८ अक्टोबर १९३० के 
इकरारनामे को अवधि खतम होने पर संरक्षण की शेष अवधि में 
ह्यलैण्ड के माल की चंगी उस समय के हालतों की जांचकर और 
जो अनुभव ,प्राप्त किये जा चुके हों उसके अनुसार तै की जायगी। 
द्वितीय अतिरिक्त कर के साधारण रूप से हठाये जाने का मतलब यदिंः 
सव नहीं तो उचित रूप से अधिकांश चीजों पर से अतिरिक्त कर काः 
घटाना है जिन पर वे लगे हों |”? 

हु; बी० एन० मित्र | 

सर वी० एन० मित्र के पत्र को स्वीकार करते हुए सर रुन्सिमैनाः 
कहते हैं । 

“आज के तारीख के पत्र नम्बर २ की पहुँच स्वीकार करने काः 


धरे 


साभाग्य है ? | 


द रुन्सिमेन 


परिशिष्ट (व) 
विदेशी शोषण के प्रतिकार के लिए 


इरान के संरक्षण | 
इरान के इम्पीरियल वेंक के ५ अक्‍्टोवर १९३० के 
पत्र का उद्धरण । 

मुल्य चुकता पाने में थोड़ी सी कठिनाई इस कारण होती है कि 
इस सूची से वाहर की चीजों के लिए विनिमय प्राप्त करने का अधि- 
कारपत्र कुछ मामलों म॑ विनिमय नियंत्रणसमिति ('ऋटाथाए ८०णाएणँं 
००ग्रप्र४४०॥) से लेने की आवश्यकता होती है | साथ में लगी हुई 
सूची से उल्लिखित वस्तुओं के लिए ही यह अधिकार पत्र लेने की 
आवश्यकता होती है | जिन वस्तुओं का नाम इस सूची में नहीं है 
आओर जो देश के आयात का अधिकांश भाग हैं उनके विनिमय को क्रय 
करने में कोई वन्धन नहीं है | 

कठिनाई इस बात में है कि बाजार में विदेशी विनिमय की 
पूर्ति अनेक कारयों से मांग को पूरा करने के लिए विलकुल अपर्यात 


' होती है और व के उसी हृद तक विक्र ता होते हैं जितनी वस्तु की 


मात्रा वे तैय्यार पा सकते हैं | विनिमय नियंत्रण समिति का कार्य मुख्यतयाः 
उप्युक्त सूची में की वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी विनिमय क्रव 
करने के लिए आये हुए आवेदन पत्रों की छान-बीन करना है ओर 
वास्तविक विदेशी विनिमय की व्यवस्था से उसका कोई मतलब नहीं | 
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चुकीता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक साधन निम्न प्रकार हैं:-..- 

(अ) विनिमय कानून (2#णंथशाढ6 [.०5णछ) की तारीख पहिली . 
मार्च १९३० के पहले हुए शर्तनामे । क्‍ ट 

(वें) शर्तनामे जो कि १ मार्च १९३० के बाद हुए किन्ठ जिसके 
सम्बन्ध का साल या तो अब भी ईरान के चंगीपर (टप्रक्नणा 
[0058) में हैं, ईरान के मार्ग में है या अभी जहाज पर रवाना नहीं हुआ | ' 

( स ) शतनामे जो १ मार्च १९३० के वाद हुये किन्द जिनके 
सम्बन्ध का माल देश में पहुँच चुका है | 
(ञ्र ) की हालत में--- 

तेहरान में विनिमय नियंत्रण समिति के पास, निम्नाड्लित दावे 
के दायरे के अन्दर, ईरान से निर्यात करने की आज्ञा पाने के लिये 
आवेदन पत्र भेजा जा सकता हैः--- 

१-गलीचा, अफीम, गोंद---((>प्र० 0०४2४८०7ाँ०) को छोड़ 
'कर कोई भी चीज़ | 

२--चांदी के सिक्के जो विकृ्ृत कर दिये है | 
'( वे ) की हालत में- 

इस देश से माल को निर्यात करने वालों के लिए यह लाजिमी 
है कि वे निर्यात से प्राप्त विदेशी विनिमय के ४०% को ही बैंक के हाथ 
चंच वशर्तें कि वे उस माल को ५०५ तक ही आयात करते हैं जो 
सूची में दर्ज नहीं है जिसके लिए. आज्ञा लेनी पड़ती है। 

इसके लिए नियंत्रण समिति की श्राशा की आवश्यकता नहीं होती 
केवल इतना नियम पालन करना पड़ता है कि चुंगीघर पर एक 
अश्नावली को भरना पड़ता है ओर सिफे खर्च पूरा करने के लिए 
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४१०५८ बढ़ा दिया जाता है | 
“विशेष सूचना;-- 

कुछ माल इस तरह के हैँ जिनमें वेक के हाथ विनिमय वेचने की 
आवश्यकता नहीं होती वशर्ते कि ९०% माल विनिमय में आयात 
प्रकेया गया हो | इस ६०५ में से २०४ से अधिक माल उस माल का 
नहीं होना चाहिये जो साथ की यूची में दज है। उपयुक्त मालों के 
मेद बहुत कम हैं और देश के विनिमय उत्पन्न करने वाले निर्यात के 
5०% से अधिक नहीं हैं। 

२--नियंत्रय॒ समिति की आशा से विकृवत किये जाने के वाद चांदी 
'का सिक्का निर्यात किया जा सकता है ओर निर्यात से प्राप्त विदेशी 
विनिमय को वेचने का वन्धन नहीं हे वशर्ते कि ९०५८ तक माल विनिमय 
में आयात किया जावब। इन ९०४ प्रतिशत से वह माल ४५% से 
अधिक अनुपात का नहीं होना चाहिये जो कि साथ की सूची में दर्ज 
है। निर्यात चांदी के मूल्य में ऊपर के दफा १ की हालत के अनुसार 
१०५८ की इद्धि न की जायगी। 

(स ) की हालत में:--इस समय चुकीता करने के लिए कोई 
व्यावहारिक साधन नहीं है किन्तु यह ग्रश्व विचाराधीन है ओर हम 
“इस सम्बन्ध में निकट सविष्य म॑ आदेश देने की आशा रखते है | 

१--चांदी के निर्यात के सम्बन्ध में यह जानना चाहिये कि प्रति 
'अँग्रेजी पोएड ६० क्रान्स के आधुनिक सरकारी विनिमय दर में क्राम 
मे की चांदी के वास्तविक धातु के मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
आजकल के चांदी के वाजार दर पर एक अंग्रेजी पोड ग्राप्त करने के 
एलिए. लगभग १०० क्रान्स नियात करने की आवश्यकता पड़ेगी । 
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मालों की वूची जिनकी कीमत छुकता करने के लिए विदेशी 
विनिमय के खरीदने के लिए, नियंत्रण समिति द्वारा आज्ञा प्राप्त करने 
की आवश्यकता हैः-- | 

सब तरह के जानवर, सब तरह की लकड़ी, जलाने की लकड़ी मिला 
कर पीने की शराब, दवा की शराब छोड़ कर, लकड़ी का कोयला और 
पत्थर का कोयला, ताज़ा और नमक लगाया हुआ मक्खन, छोटे डब्बोंः 
में संराक्षत मक्खन छोड़ कर, चावल, गेहूं, जी, जई और अन्य सभी 
खाने की दालें, खाने का आठा, रोगी, ताजे ओर सूखे फल, ताजा दूध; 
जमाया हुआ दूध भी, ताजी तरकारियां, सिले हुए. कपड़े, पोशाक, सब 
तरह की ः४ गार की चीजें, वाजे और उनके अलग २ पुजे, कपास, रेशम केः 
कोए., कच्चा रेशम और रद्दी रेशस, हर तरह के कम्बल, और गलीते, 
गोंटे का काम और हर तरह का काम, कसीदे का काम और वेल -बूठा 
निकाले हुए कपड़े मय सलमे सितारे के और बढ़िया कसीदा निकाले” 
हुए. कपड़े, हर तरह के नकली या असली कुदरती रेशम .के थागे,- 
फोटो ग्राफ और सिनेमा के यंत्र तथा कल-पुजे, कच्चा धागा और रही 
रेशम का धागा, खेल के सामान और खिलौने, पढ़ाने के काम के: छोड़ 
कर नकली जवाहिरात, ताश, घर सजाने के सामान मामूली लालदेनोंः 
को छोड़ कर, जवाहिरात और सोने चांदी के काम, कला और संग्रह की 
चीजे, हर तरह का तेल फुलेल, कच्चा चमड़ा, सूखा व नमक लगाया 
हुआ ओर रोयेदार पोशाक के लिए तैय्यार किया हुआ चमड़ा, हर 
तरह के पत्थर मय हीरे इत्यादि और मोतियों के, हर तरह के चीनी 
मिट्ठी के वरतन, सुगन्धित साबुन हर तरद के शीशे और आईने, शीशे: 
ओर विल्लौर की सभी चीज़ें, सव सव तरह की गाड़ियां | 


[ ११७ | 
ईरान के इम्पीरयल बैंक के ७ अक्टूबर १९३० के पत्र का 
उद्धरण :--- 


उपयु क पत्र के पृष्ठ २ की टिप्पणी के प्रसंग में नियंत्रण समिति 


ने निश्चय किया है कि यदि इस वात का सबूत दिया जाय कि पहिली 


साच १९३० के वाद मंगाने की आज्ञा भेजे हुए माल इस मुल्क 
में उस तारीख और २२ जुलाई १९४० के वीच दर असल में पहुंच 
गए हों तो, वे ऐसे आयात पर विचार करंगे जिसमें निर्यात से प्राप्त 
विनिमय का ५०५८ तक माल आयात करने की शर्ते पूरी की गई होगी । 


'( ५ अक्टोबर १९३० के हमारे पत्र का दफा (4) (१) (एष्ठ २ देखो ) 


वशतें कि ऐसे निर्यातों में ग़लीचे, अफीम, या गोद---न हो | 

नियंत्रण समिति ऐसे आयात पर भी विचार करेगी जो चांदी के 
निर्यात से प्रात्त १०४/तक आयत माल की शर्त को पूरा करता होगा | 
( हमारे ५ अक्टोवर १९३० के पत्र का दफा व (२) प्रष्ठ २ देखा | ) 

अतएव जो माल मंगाने की आज्ञा १ मार्च १९३० के वाद 
मेजी गई हो और जो ईरान में २? जुलाई १९३० के पहले पहुंच गई | 
हो उंसकी क्ीमत का चुकौता प्राप्त करने के लिए साधन उपयु क हैं । 
(४ अक्टोवर १९३० के हमारे पत्र का दफा (सं) १८्ठ २ पर देखो । ) 

२२ जुलाई वह तारीख मानी गई है जिस दिन ५ अ्रक्टोवर 
१९३० के हमारे पत्र में पृष्ठ २ के दफा २ के अनुसार विस्तृत निर्यात 
नियम लागू हुए इसाल जुलाई १९३ वाद दश मसन्नाया हुआ 
आयात उपयु क्त नियमों के आधीन समझा जायगा । 
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